5८ 800६ ४४४७5 
()र२८-।४९८०) 


(/५|/-२७/।/ 
| |3२/४रि 


00 76528 


/ 0० ए०७।] 
ए50०0-/१|॥) 


(2)5७४,.१४।/३ एाषबाएतार७ार ॥87/60२7 


लक रे ः मी क ४००९5७०॥ ५० ( + (| ५ 
#ैजाठता. )< 225 ् हा | 
]॥॥७ , | 684: . 8 


| कि श 2? | -) हि ए 
व।॥5$ | 260 (७. [९(७॥९0 07 0 2060|86 ॥6 0866 
|854 ॥॥838/॥000 960५ 


098%04ब74& ए्ाएएए5ा।र 7॥80840879 


(2] [प०. लिे33 ७ ।० २१0... र्णज ै « बट ॥ है 


(पा0/ "केक हे है) मच “ ास | 
70४० कैप रएो ७ फनस्य ५११०२, 


पृफपा छठठार पएा0पांतव 396 +लाप्ता7टत 9 9 7206 40 090९ 


[858 7772]0८0 |90]0४७. 


भारतीय प्रन्थमाला-संरूया ९ 


भारतोय राजस्व 


जिसमें ब्रिटिश भारत के सरकारी आय व्यय का विवेचन है ) 


<*न्‍क्ॉलकक जप डिकाककनन- 


लेखक ओर प्रकाशक 


“आरतीय शासन” 'भारतीय विद्यार्थीबिनोद, भारतीय जागति” 
भारतीय राष्ट्र निमोण” ओर भारतीय अथे शाख' 
आदि आदि पुस्तकों 


के 


रचयिता, तथा 
पेम मद्या विद्यालय में, अर्थ शास्र और नागरिक धर्म के 
शिक्षक 
भगवान दास केला 


भारतीय गअ्रन्थमाला, वन्दावन 





पं० विश्वम्भरनाथ वाजपेयी के प्रबन्ध से ओंकार प्र स, प्रयाग, में मुद्दित 
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२--भोंका र बुकडिपो, इलाहाबाद 
३- जनरल व्यूरो कम्पनी, २२५-बहादुर गंज, इलाहा: 
४-हरिश्वन्द्र ऐण्ड ब्राइसं, मदार दरवाज़ा, अलोगढ़ ' 
५--“महे श्व री” पत्र कर्यालय, देहली । 
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अर्थ शाख शिक्षक, काम स॑ विभाग, 





लखनऊ विश्वविद्यालय, 
ओर मंत्री, 
भारतवर्षोय हिन्दो अथे शास्त्र परिषद, लखनऊ, 
को सेवा में 
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2. 
५ 
है 


( ६ ) 


हम इस विषय की पृथक पुस्तक की रचना कर सके ओर इससे 
प्रकाशित भी करा सके । अब इस का प्रचार, आर्थिक साहित्य 
ओर आशिक खराज्य के प्रेमियों के उद्योग पर निभर है। क्या 
इस में कमी रहेगी ? क्‍या देश के आ्िक उद्धार का प्रयत्न न 
किया ज्ञायगा ? 

इस पुस्तक के विषय में हमें समय समय पर कई मित्रों ने 
बहुत उपयोगी परामश दिया हैं। सब से अधिक सहायता 
श्रो० प्रोफेसर दया शंकर जी दुबे, एम० ए०, एलछ० एल० बी० 
लखन ऊ, की रही है | श्री० संगम लाल जी अग्नवाल, एम० ए०, 
पुल० एल० बी०, वाइस चान्सलर महिला विद्यापीठ प्रयाग, 
ने इस पुस्तक की भूमिका लिखने की कृपा की है। श्री० पं० 
बलदेव प्रसाद जी शुक्कु, प्रयाग ने प्रेस सम्बन्धी कार्य में योगः 
दिया है । इन सब महाशयों के हम अत्यन्त ऊतज्ञ हें | 


विनीत 


भगवानदास केला 


भूमिका 


हिन्दी में अर्थ शास्त्र सम्बन्धी पुस्तक बहुत कम हैं; जो हैं 
भी उन में से दो एक के! छोड़ कर शेष उच्च केाटि की नहीं हैं । 
भारतीय स्थिति पर आथ्थिक द्वष्टि से विवेचन करने वाली 
पुस्तक ते अंगरेज़ी में भी विशेष नहों । हुं की बात है कि श्री० 
भगवानदास जी केला ने “भारतीय अर्थ शास्त्र” नामक, हिन्दी 
की एक खासी बड़ी पुस्तक लिखी हैं । उस में राज़ख का भी 
कुछ वर्णन किया गया है। परन्तु ऐसे महत्वपूण विषय का 
स्वतंत्र विवेचन हो ने की बडी आवश्यकता थी | इस लिये आपने 
इस भारतीय राजस्व! पुस्तक की रचना की है। इसे देख कर 
मुझे बहुत आनन्द हुआ है। 
इस पुस्तक में पहिले राजस्र सम्बन्धी सिद्धान्तों का 
सरल ओर संक्षिपत विवेचन करके भारत सरकार के, 
प्रान्तीय सरकारों के तथा स्थातीय खराज्य संस्थाओं के 
आय व्यय पर भी भांति प्रकाश डाला है और अन्त में आधिक 
ख्राज़ का आदर्श स|मने रखा है। इस पुस्तक के देखने से 
मालूम है! जाता है कि प्रति वष हमारे देश का सैकड़ों करोड़ 
रुपया किस प्रकार खच हेता है, तथा उसमें क्या खुधार हे।ने 
की आवश्यकता है । निस्सन्देह ऐसो पुस्तकों के अवलेकन 
और मनन करना प्रत्येक भारत हिलेषी का कतंव्य है। अर्थ 
शारत्र के शान का भली भांति प्रचार होने पर ही भारतवष की 
आशधिरू स्थिति सुधर सकती है। 


( ८ ) 
श्री० केलाजी ने भारतीय शासन! “भारतीय जागृति” 'भार- 
तीय राष्ट्र निमोणः आंदि कई उपयोगी पुस्तक लिखी हैं । यदि 
हिन्दी संसार ने आप का उत्साह बढ़ाया ते मुझे आशा है कि 
आप अथे शास्त्र सम्बन्धी विविध विषयों पर पृथक्‌ पृथक 


रखनाये प्रकाशित फर हिन्दी साहित्य के इस श्रंग की पूति 
करगे। 


संगमलाल भ्प्रयवाल 


एम० ए०, एलक० एल० बी ० 





सहायक पुस्तक 


श्री० प्रायनाथ विद्यालंकार राष्ट्रीय आय व्यय शास्त्र 
पं० महाबी र प्रसाद द्विवेदी सम्पत्ति शस्त्र 
प्लेह्न पब्लिक फाइनान्स 
त्री० ज्ञी० काले इन्डियन ऐडमिनिस्ट शन 

इल्डियन इकानोमिक्स 
चेस्टेबल पब्लिक फाइनानस 
लियोनार्ड एटघ्टन एलिमेंटस आफ इन्डियन 

टेक्से शन 


सरकारी रिपेट, बजट, और "स्वार्थ! मर्यादा? आदि 
मासिक पत्र, तथा अन्य सामयिक पत्र पत्रिकाये । 


( ६ ) 


भ्रम-निवारक पच 


इस पुस्तक में अ्ुगें का काम बहुत है। प्र|फ यथा शक्त्य 
सावधानी से देखा गया है। फिर भी यदि कोई त्रुटि रह 
गयी हे। तो विद्वान पाठक उसे खुधार कर पढ़ सकते है । हम 
यहां कुछ खास खास बातों का उल्लेख करते हें-- 

पृष्ठ ३२ के नीचे से तीसरो पंक्ति में, उपशीषंक का नम्बर 
“४१ की जगह “५' होना चाहिये। 

पृष्ट ३3 की चौथी पंक्ति में 'स्टाम्पः उपशीषक से पढिले 
उसका नम्बर “६? समभना चाहिये । 

पृष्ठ 3३१ की सातवों पंक्ति में आयत”! की जगह “आय! 
होना चाहिये | 

पृष्ट ७६ की तेरहवों प'क्ति में “के आय में १८-५” की 
जगह, “की आय में १८.५” होना चाहिये । 

पृष्ट 8८ में दसवीं ओर ग्यारहवों प'क्तियों के वाक्य दुबारा 
आगये हैं । इनकी आवश्यकता नहीं । 

पृष्ट ८१ की पहिली पंक्ति में उपशीषक्र से पहिले उसका 
नम्बर “६! होना चाहिये । 

पृष्ट ६५ मे नकक्‍्शों के खाने में जहाँ १११२१-२२१ छपा है, 
जहां “१६२१-२२” सममभना चाहिये । 

पृष्ट १०२ की पहिली पंक्ति में उपशोष क से पहिले उसका 
नम्बर “१? और पृष्ट १०६ को पहिली पंक्ति में उपशीषंक से 
पहिले उस का नम्वर '२! होना चाहिये ! 


( १० ) 

पृष्ट १०६ की अंतिम प'क्ति की रकम में (५! के अक की 
जगह “६! होना चाहिये। 

पृष्ठ १२० की अ'तिम प"क्ति में न्याय आदि की रकम, 
मद्रास की ३२८ है । 

पष्ट १२१ की दूसरी पंक्ति में चिकित्सा ओर स्वास्थ का 
येग ४१२! की ज़गह “3४११! होना चाहिये। 

पष्ट १२७ की अंतिम पंक्ति में येग १३७-५६ को जगह 
१३६-५६ होना चाहिये। 

पृष्द १४३ में पहिली दे रकमों के अंकों में दशमरूव का 
विन्दु नहों छपा, वे क्रमशः १६-६७ ओर ४-५८ समभनो चाहिये ॥ 

पृष्ट १४४ को बारदहवों पंक्ति में अन्तिम शब्द 'करोड़” की 
जगह. 'लाख” एवं अठारहवों पंक्ति में योग ५६५ की जगह १६२ 
होना चाहिये । 

१०६ पृष्ट की पहिली प'क्ति में 'खाधारण मालगुन्नारो, 
के आगे में? अक्षर छपने से रह गया । 


१७५ पृष्ट में नकशे में आय पर फीसदी कर ६३ को जगह 
६-३ समभना चाहिये । 

पृष्ट १७६ में स्वास्थ रक्षा ओर शिक्षा उपशीषकों से पहिडे 
उनका नस्थर क्रमशः “२” और “३! होना चाहिये । 

पृष्ठ १६० की अतिम पंक्ति में खाद! की जगह 'स्थान? 
होना चाहिये । 

पृष्ट १६१ की बारदहयों ओर सतरहतीं पंक्ति में “निमन्त्रण” 


( ११ ) 


को जगह ““नियन्त्रण” और चौदद्दवों पंक्ति में 'पाप' को जगह 
भ्माप! होगा चाहिये । 

पृष्ट १६६ की सेलदवों पक्ति में ओर सरकारी? की जगह 
मर सरकारी! होता चाहिये। 

पृष्ट २०३ में नकशे के बाद “बोर्ड! उपशीषंक है । 

पृष्ट २०६की ८वों पंक्ति में १७२२ को जगह १७-२२ समभना 
चाहिये | 

पृष्ठ २०६ की सतरहवों पंक्ति में 'राह” की जगह 'राय! ओर 
खीसवों पंक्ति में 'सभा? की जगह परिषद्‌? चाहिये। 

ओर, जहां कहीं दशमलव का विन्दु स्पष्ट न हा, वह सम्बन्ध 
जाना जा सकता है । 

पुस्तक का अन्तिम परिच्छेद का विषय “आशिक स्त्रराज्य? 
हैं अतः २०६, २१११५ ओर २१३ पृष्टों के ऊपर 'स्थानीय राजस्व? 
को जगह “आशिक स्व॒राज्य” समभना चाहिये । 


( १२ ) 
विषयानुक्रमणिका 


पहिला परिच्छेद; विषय प्रवेश । 


राजस्व--आर्थिक उन्नति ओर राज्य प्रबन्ध--राज्य के मुख्य 


काय; देश रक्षा -राज्य के गोण काय--फर का लक्षण । पृष्ट १-६ 


दूसरा परिच्छेद; कर सम्बन्धी नियम । 
प्राकथन--आडम स्मिथ के नियम--पदलका नियम; 
समानता--खमानता ओर स्वार्थ त्याग का धिद्धान्त दूसरा 
नियम; स्पष्ठता ओर निश्चितता-तीखरा नियम; खुविधवा-- 
चोथा नियम; मितवद्ययिता--कुछ अन्य नियम । पृष्ठ १२-१८ 


तोसरा परिच्छेद ; करों का विवेचन । 

एकाकी कर--प रोक्ष कर--प्रत्यक्ष करों से काभ हानि-- 
परोक्ष करों से लाभ हानि--मिश्रित कर पद्धति--ऋरों का 
वर्गोकरण--( १) सालगुजारो--(२) पदाथे। पर कर--विदेशी 
व्यापार पर कर--देशी माल पर कर--नशे के पदार्था पर 
कर--(३) आय कर--(७) जायदाद ओर पूजी पर कर--- 
(५) पारस्वरिक व्यवद्वा ९, माल ढुलाई ओर आबपाशी आदि 
घर कर--(६) स्टास्प । पृष्ठ १६-३७ 


चौथा परिच्छेद; भारतोण राजस्व व्यवस्या । 
आक्थन-राज़स्व नियन्त्रण; भारत मंत्री और इण्डिया कोंखिल 


( १३ ) 
--पार्लियामेंट का सम्वन्ध--भारत सरकार ओर प्रान्तीय सर- 
कारों का अधिकार राजस विभाग; हिसाब और जांच 
केन्द्रीय सरकार ओर प्रान्तीय सरकारों का पारस्परिक सम्बन्ध 
खुधारों से पहिले की ब्यवस्था--छुधार स्कीम का सिद्धान्त-- 
विविध प्रस्ताव--भारत सरकार के घाटे की पूत्ति मेस्टन कमेटी 
--प्रान्तों का कर लगाने का अधिकार--ऋण लेने का अधि- 
कार-- अकाल निवारण--भारतीय व्यवस्थापक विभाग--भार- 
तीय व्यवस्थापक परिषदं--केन्द्रीय विषय--ह स्तान्तरित विषय--- 
भारतीय बजठ के नियम--प्रान्तीय बजट के नियम--छखुघार और 
कौं सिलयुक्त भारतमंत्री--हाई कमिश्तर--भावी खुधार कमीशन 
--सिलेक कमेटी--खुधारों को आलोचना--भारत सरकार का 
भारत मंत्री के प्रति उत्तरदायित्व--प्रान्तों का विचार--राज- 
नैतिक शिक्षा की यह पद्धति अच्छी नहीं--प्रबन्ध कत्तो, व्यवस्था 
पक परिषदों के प्रति उत्तरदायी होने चाहिये। पृष्ठ ३५--६८ 
पांचवां परिच्छेद; केन्द्रोय व्यय । 

सरकारी दहिसाब--सरकारो आय व्यय में, व्यय का 
महत्व--भारत सरकार का व्यय--मद्दों का ब्यौरा और 
आलोचना-- ( १५) आय प्राप्ति का व्यय--( २ ) रेल-- 
रेलवे फमेटी को रिपोट--किफायत कमेटी का मत--( ३ ) 
आबपाशी--( ४ ) डाक ओर तार--किफायत कमेटी का मत-- 
( ५ ) सावंजनिक ऋण का सूद--( ६) सिविल शाखन- 
किफायत कमेटी का मत--(७) मुद्रा, टकखालछ, ओर विनिमय-- 


( १७ ) 


( ८ ) सिविल 'नर्माण कार्य--( £ ) विविध--( १० ) सैनिक 
ब्यय--सैनिक व्यय की वृद्धि-वृद्धि के कारण--किफायत 
कमेटी का मत--सै निक ख् घटाने के उपाय--( ११) सिविल 
ठयय, ओर रेलों में क्रिफायत करने की रकम--प्रान्तों 
के। देना लेना--होम चार्जेज्ञु-सरकारो खर्च में वृद्धि-- 
क्रिफायत कमेटी, सिफ साढ़े उन्नीस करोड़ की बचत। 
पृष्ठ ६८-६८ 

छटा परिच्छेद; केन्द्रोय श्राय । 
भारत सरकार की आय--मद्ठों का व्योरा और आलोचना 
(१) आयात-निर्यात कर--(२) आय कर भोर छुपर टेक्स--(३) 
नमक--(७) अफोम-- (५) अन्य आय-(६) रेल--(9) आबपाशी 
--(८) डाक ओर तार--'&) सूद--(१०) सिविल शाखन--(११) 
मुद्रा, टकसाल, अर विनिमय--( १२९ ) सिविल निर्माण काय 
( १३ ) विविध--( १७ ) सेनिक आय--( १५ ) प्रान्तों से 
मिलने वाली आय--खसरकारी आय को वृद्धि । पृष्ट ६६--११६ 

सातवां परिच्छेदं; प्रान्तोय व्यय । 
प्रान्तों का तुलनात्मक ब्यय--संयुक्त प्रान्त का 
उदाहरण--संयुक्त प्रान्‍्त का अनुमानित व्यय--मद्दठीं का 
ब्योरा और आलोचना--( १ ) भारत सरकार को देना--- 
( २) शासन व्यवस्था--( ३ ) न्याय विभाग--( ७ ) जेल 
विभाग--( ४ ) पुलिस विभाग--( ६ ) मालगुज़्ारी--( ७ ) 
शिक्षा--( ८ ) चिकित्सा ओर खासथ रक्षा-( ६ ) कषि-- 


( १५ ) 
६ १० ) उद्योग धन्धे-( ११) जगल विभाग-( १२ ) 
सिविल निर्माण कायं--( १३) आवपाशी-( १७ ) आबकारो, 
स्टास्प, रजिस्टरी आदि--( १५ ) मुद्रा, टकसाल और विनिमय 
( १६ ) स्टेशनरी ओर छापाखाना-अन्य मद्>व्यवस्थापक 
परिषद का अधिकार | पृष्ठ ११६--१४६ 


ख्राठवां परिच्छेद; प्रान्तोय झाय । 


प्रान्तों का तुलनात्मक व्यय--संयुक्त प्रान्त का उदा- 
हरण--प्रन्‍्दों का ब्यौरा और आलोचना--( १ ) आय 
कर--[__ ५ ) मालगुजारो--( ३ ) आबकारो--( ४ ) 
स्टाम्प--( ५ ) जगल--( ६ ) रजिस्टरो ( ७ ) रेल--( «८ ) 
आबपाशी ( ६ ) सूद--( १० ) न्याय विभाग-( ११ ) जेल-- 
(१५) पुलिस--(१३) शिक्षा-( १४ ) चिकित्सा और खास्थ-- 
( १५ ) कृषि--( १६ ) उद्योग धन्घे--( १७ ) विविध विभाग 
( १८ ) सिविल निर्माण काय--( १६ ) कागज, कलम ओर 
छपाई--(२०) पेन्शन आदि के लिये सहायता --(२१) विविध-- 
कर भार--सरका री आय, प्रजा पर कर--जनता को आय-- 
जनता की आय से राज्य कर का अनुपात ।  पृष्ट १४६-१७६ 


फ् दे ९ 
नवां परिच्छेद; साबंजनिक ऋण । 
राज्य का ऋण की आवश्यकता-राज्य का ऋण 


लेने की खसुबविधा-सावधानी की आवश्यकता-किन 
दशाओं में ऋण लेना बेहतर है ?--भारत का साव- 


( १६ ) 


जनिक ऋण--भारत पर कम्पनी के युद्धों का भार--कम्पनी के 
कारोबार *हा भार--कम्पनी के पुरचककार का भार-सिपांही 
विद्रोह का भार--पलियामेन्ट का समय--ऋण का व्यौरा-सूद 
का हिसाव--कांग्रेस का प्रस्ताव, देश भावी ऋण का उत्तरदाता 
नहों--क्रण दूर किस प्रकार हो ? पृष्ठ १७9-१६० 


ग्यारहवां परिच्छेद; श्राथिक स्वराज्य । 

स्थानीय कार्यों की विशेषता--छ्वानीय ओर अन्य 
राजस्व में भेद--स्थानीय राजस्व का आदर्श--स्यानीय 
स्वराज संस्थाओों और सरकार का राज़स--सम्बन्ध-- 
स्थानीय करों का विवेचन -- भारतवष की स्थानीय खराज्य संयख्यायें 
--म्यूनिसिपेलटियां और कारपारेशन--कार्य--आमदनी के 
श्रोत--सरकारी सहायता--संख्या अगर आय व्यय--आय व्यय 
को महू --जन संख्या--कर की मात्रा--तोटीफाइड एरिया-- 
योर्डों का आय व्यय--पोर्ट टष्ट--स्थानीय राज़ख ओर सुधार 
योजना । पृष्ट १६०-२०८ 


दसवां परिच्छेद, स्थानोय राजस्व । 
हमारी आर्थिक परांधीनता--श्स का परिणाम; आर्थिक 
दु्दे शा--आर्थिक खराज्य की आवश्यकतां--स्वराज्य और 
टैब्स--हमारी आशिक उद्चनति। पृष्ट २०८-२१४: 


भारतीय राजस्व 
'पेलापरस्द) 


विषय प्रवश 


राजसरुूव«««राजख का अर्थ राज-धन या राज्य की आय 





व्यय है।# भारतीय राजब्व में हमें भारतवर्ष में करों द्वारा 
या अन्य प्रकार से प्राप्त हैने वालो सरकारो आय, उसके 
व्यय, सार्वजनिक ऋण आदि विषयें का विवेचन करना 
है । यहां राज्य की क्या क्‍या आवश्यकतायें हैं, ओर वह किस 
किस प्रकार से धन प्राप्त करके उनकी पूति करता है, यह विचार 
करना है । अतः हमें प्रथम यह देखना चाहिये कि राज्य का 
देश की आर्थिक स्थिति ओर उन्नति में कया स्थान है । 





अमन >++/००->>-->+ 


& कुछ महाशय राजस्व से विशेषतया आय का ही अभिप्रायः लेते हे । 
परन्तु हम, इसके विवेचन में आय ओर व्यय दोनों का द्वी विचार आवश्य# 
समभकने वाले ग्रन्थकारों से सहमत हें। केखक । 


२ भारतीय राजस्व 
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खस्राथिक उन्नति झौर राज्य प्रबन्ध “यदि देश में 
उचित राज्य प्रबन्ध न हो, हर समय चोर, डाकुओं, छली, 
कपरटियों तथा बरूवानों के अत्याचारों का भय हो, तो घन की 
रक्षा का विश्वास न होने से धन बहुत कम उत्पन्न किया जा 
स्फेगा, ओर जो कुछ उत्पन्न भी होगा, उसे शीघ्र खनन कर 
डालने तथा छिपा कर रखने की प्रवृत्ति होगी । बच्रत के 
न की उत्पत्ति के काम में नहों लगाया जायगा। इच 
प्रकार सूलधन अर्थात्‌ पूंजी. का हर दम दिवाला निकला 
रहेगा । इस लिए आंधिक द्वप्टि से देश में राज्य प्रबन्ध की बड़ी 
आवश्यकता है । 
राज्य के मुख्य कार्य; देश रक्षा--राज्य का 
मुख्य काय देश के बाहरी शत्रुओं के हटाना ओर देश में शांति 
आर सुप्रबन्ध रखते हुये जनता की खुख-सम्ठद्धि में सहायक 
हँ।ना है । इसके लिये राज्य को फ़ोज, पुलिस तथा अन्य कर्मचारी 
रखने है।ते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ४ज्य केवल 
देश की रक्षा के लिये ही फ़ौज नहीं रखता, वरन्‌ संसार के 
अन्य देशों में अपनी मान मर्यादा की वृद्धि के लिये भी रखता 
है | खेद है कि यह प्रवृत्ति बढ़ती ही जाती है। 
प्राचीन कार में कुछ “धर्म-प्र मी? देशों ने तलवार 
के बल से “धमं” का प्रचार किया था। अब प्रबल राष्ट्‌ 
इस बात का उद्योग कर रहे हैं कि उनश्नति-कारू के भयंकर 


विषय प्रवेश | 
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शबस्त्रात्रों से खुसज्जित हो दूसरे देशों में अपनी 'सम्यता? 
का प्रचार करें अथवा उन्हें अपने ध्यापार के लिये प्रभाव- 
क्षेत्र बनावें । निदान बहुत कम देशों का ओर बहुत थोड़ा 
धन आत्मरक्षा में व्यय दाता है । अधिकांश देशों का, 
ओर अधिकांश धन दूसरों का परतंत्रता के पाश में ज़कइने 
के लिये खर्च किया जा रहा है | विशेष दुःख को बात 
सो यह है कि वर्तमान नीति का यह एक सिद्धान्त सा ही हो 
चला है फ़ि शान्ति चाहते हो तो युद्ध के किये तैयार रहो । इस 
ग्रकार शान्ति की आड़ में युद्ध की तैयारी करता एक साधा- 
रण बात है । प्रत्येक देश अपने पड़ोसो से भयभोत हो कर उससे 
अधिक खुद्दद सेना रखना चाहता है तो हर एक का सैनिक व्यय 
चराबर बढ़ने वाला ही ठहरा ! अब यह निश्चय करना ही कठित 
हो जाता है कि आत्मरक्षा के लिये कितना व्यय करना उचित 
हैं, ओर किस मात्रा से अधिक होने पर उसे अनुचित कहता 
चाहिये । अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक परिषद्‌ ने किसी देश की कुल 
आय का अधिक से अधिक बीस फी सदो सेना में व्यय करना 
उचित ठहराया है, परन्तु इसपर शान्ति से विचार ही कोन करता 
है? भारत की विदेशी खरकार तो इस देश के दरिद्र होते हुए 
भी यहां की केन्द्रीय ओर प्रान्तीय आय के येग का लग पग 
सैंतोस फोसदों भाग सेना में खर्च कर डालती है। पुलिस का 
खर्च अलग रहा । 


४ भारतीय राजस्व 


राज्य के गौण काय--राज्य के अन्य फाय गौण अथवा 
पेच्छिक होते हैं । ये काय भिन्न भिन्न देशों की परिस्थिति या 
आवश्यकता के अन्लुसार पृथक्‌ पृथक होते हें। तथापि इसमें 
संदेह नहों कि आधुनिक सभ्यता में राज्य के कार्य अधिकाधिक 
बढ़ते ही जा रहे है | रेल, तार, डाक, आदि पारस्परिक व्यवहार 
के नये साधन अब बहुत से देशों में राज्य के अधीन हैं, भारतवष 
में तो इन कामों के अतिरिक्त अड़ल ओर नहर का प्रबन्ध भी 
राज्य ही करता है, वही अफीम आदि मादक पदाथों की 
उत्पत्ति का नियंत्रण करता है ओर इनकी बिक्री के लिये ठेका 
देता है; , एक बड़े ज़्मींदार की तरह यहां मालगुज़ारी 
वसूल करता है और नमक जैसे जीवनोपये।गी पदार्थों पर एका 
थधिकार रखता है , और वही शिक्षा, स्वास्थ ओर न्याय आदि 
विभागों का प्रबन्ध करता है। इससे अनुमान किया जा सकता 
है कि राज्य की शक्ति हमारे आन्तरिक जीवन पर कितना प्रभुत्व 
रखती है और हम राज्य के कितने अधीन हैं । यदि किसी देश 
में राज्य पूर्णतः प्रजञा-तंत्र और प्रजा हितेषी हो ते कदाचित्‌ 
टसकी ऐसी प्रभुता विशेष आपत्ति-जनक न हो ! परन्तु भारत- 
वर्ष जैसे देशों में जहां यह बात नहीं है, सावजनिक कार्यों में 
राज्य का हस्तक्षेप न्यूनतम होना चादिये । 
कर का लक्षण--इसमें संदेह नहीं है कि मानव समाज 
में राजा की उत्पत्ति चिर काल से हो चुको है। भारतवर्ष में ते। 
सूतयुग के समय में भी राजाओं के होने का प्रमाण है। अस्त, 
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जब से राज़ा होने लूगा, तभी से डसे अपने मुख्य अथवा गौण 
सभी कार्यों का करने के लिये घन की आवश्यकता होने रूगो 

इसी लिये राजा को प्रजा से घन मिलने रूगा । राजा केा 
मिलने वाले इस धन का स्वरूप देश काल के अनुसार बंद 
लता रहा है ! पहले एक समय ऐसा भी रह चुका है कि प्रज्ञा 
राज़ा के उसके विविध कार्यों के लिये खय॑ ही घन दिया 
करती थो । अब राजा कर या टैकक्‍ल लूगा कर आवश्यक धत 
वसूल करता है। भिन्न भिन्न परिस्थितियों के अचुसार 
कर की परिभाषा भी पृथक प्ृथरू होगो । आधुनिक 
काल में प्रायः श्रो० प्रोफेसर वेस्टेबल द्वारा की हुई कर 
की परिभाषा सर्वोत्तम मानी जाती है। उनका कथन है कि-- 


“कर, सावं ज़निक शक्तियां के कार्यो के लिये, व्यक्तियों या 
व्यक्ति-समसूहों से, अनिवायं रूप में लिया हुआ धन है |” 


कि ०-४ अीा ४ 


इस परिभाषा में निम्न लिखित बातें विचारणीय हें--- 


१-सावंजनिक शक्तियों में केन्द्रीय, प्रान्तीय एवं स्थानीय 
सब शक्तियां सम्मिलित है। अतः देहातों या कस्बों से स्थानीय 
काया के लिये लिया हुआ घन भी कर है। 


२--जै।| धन लिया जाता है, वह सावजनिक कार्यों में खर्च 
किये जाने के लिये है, किसो व्यक्ति विशेष, या ज्ञाति विशेष 
अथवा समाज विशेष के खार्थ साधन के लिये नहीं । राज्य के 
जूस बात का ध्यान रखता चाहिये कि वह इस विषय में पश्ष- 
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पात से काम न ले ओर देश की जनता के लिये बहुत रत धन न 
उड़ा दे । बहुधा खाधीन देशों में भी राज्य अपनी धनी, यह 
धर्माधिकारी ( पुरेहित आदि ) प्रजा के प्रभाव में रहता है ॥ 
फिर भारत जैसे पराधीन देशों का ते। कहना ही कया, उनमें ते 
राज्य का पदे पदे शासक जाति से प्रभावित होना सम्भव है | 

निस्संदेह देश में ऐसे काम बहुत कम होते हें, जिनसे उनके 
प्रत्येक व्यक्ति के लाभ द्वो; परन्तु यदि किसी काये से अधि- 
कांश जनता का हित हो और उससे लाभ उठाने में शेष 
जनता के लिये केाई बाधा न हो ते उस काम के सावज़निक 
कह सकते हैं । यदि इसके विपरीत, किसी काय से बहुत थोड़े 
से ही आदमियें का हित होता है, शेष उसका उपयेग न कर 
सके, और उन के लिये राज्य ने वेसा कोई दूसरा कार्य भी नहीं 
करा रकखा हो, ते। इस कार्य के सावंजनिक कद्दना जनता केए 
घेखा देना है | हां, निधन रोगी और अंग हीन प्रजा की रक्षा 
का कार्य सावेज़निक माना ज्ञाता है। 

केई कार्य सार्वजनिक है या नहों, इस बात की जांच करने 
का यह एक स्थूल नियम दिया गया है, परन्तु कभी कभी बड़ी 
जटिल समस्या उपष्वित हो जाती है । सखुयेाग्य न्यायाधीश ही 
अच्छी तरह निर्णय कर सकते हैं कि कौन सा कार्य सावंजनिक: 
है और कौन सा नहीं, इस लिये यह निणय करने का काम उन्हों 
पर रहना चाहिये | भारतवष में 'राजा करे से न्याय! माना: 
जाता है | वह चाहे जिस काम के। सावंजनिक ठह्रा दे उसके. 
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विरुद्ध कुछ कहने का अधिकार नहों है। ओर ते। ओर, ईसाई 
धर्म सम्बन्धी ( 7९८८०८७०७४०० ) खर्च भी प्रति वर्ष साव॑ज़निक 
माना जाता है ओर व्यवस्थापक सभा उस पर अपना मत नहों 
दे सकती !!! 

स्मरण रहे कि सावंजनिक कार्यो का निमित्त लेकर प्रजा से 
आवश्यकता से अधिक धघत वसूल करना और बड़ी बड़ी रक़में 
बचा लेना भी उचित नहीं है । भारत सरकार ने ऐसा कई 
बार किया है । 





३--कर, अन्ततः व्यक्तियों या व्यक्ति-समूहों से ही लिये 
जाते हैं | भाज्ञनन चस्र आदि के कर, कहने के। ते पदार्थों पर 
लगाये जाते हैं, परन्तु इनके चुकाने वाले होते हैं, व्यक्ति या 
व्यक्ति-समूह हो । 

ज़ब कि राज्य सावजनिक कार्यों के लिये धन संग्रह करता 
है ते व्यक्तियों एवं व्यक्ति-समूहों का यह कतव्य ही है कि उसमें 
येग दें | साथ ही राज्य के! चाहिये कि वह भी कर वसूल करने 
में सब के। समानता की द्वष्टि से देखे ओर निष्पक्ष व्यवहार 
करे । 

४--'अनिवाय रूप में! कहने से अभिप्रायः यह है कि कर 
देने में व्यक्ति या व्यक्ति-समूह खतंत्र नहों है। वे किसी निश्चित्‌ 
कर के देना चाहें या न चाहें, उन्हें वह देना ही पड़ेगा । यदि 
राज्य प्रज्ञा के यथेष्ट प्रतिनिधियों द्वारा पूर्ण रूप से नियंत्रित 
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है तो इसमें विशेष अनोचित्य नहों | परन्तु जब केाई कर इस 
तरह का है जिसे देश के बहुत से आदमी पसन्द नहीं करते, या 
जब कर से वसूल किया हुआ रुपया इस प्रकार व्यय होता है 
कि प्रज्ञा वर्ग के बहुत से आदमी उसके विरेधी हों, ते यह 
स्पष्ट है कि प्रतिनिधियों ने यथेष्ट कतंव्य पालन नहों किया 
अथवा राज्य प्रयन्ध बुत सुचारु रूप से नहों हो रहा है । 

विदित हो कि आधुनिक कालमें कर अनिवायं करने में मूल 
उद्दु श्य यह है कि कर का भार सब पर समान रुप से पड़े । 
यदि किसी आदमी के इससे मुक्त कर दिया जावे ते उसके 
हिस्से का कर-भार दूसरों पर पड़ेगा; इस लिये प्रत्येक समर्थ 
व्यक्ति से कर अनिवाय रूप में ही लेना न्यायानुमेदित है । 

५--“घन? से यहां अभिप्राय केवल प्राकृतिक या भेातिक 
पदार्थां से ही नहीं । अनिवाय रूप से सैनिक सेवा या वेगार 
लेना अथवा अन्य काय करना भी पहले चिर काल तक कर का 
दी एक खरूप माना गया है। अब भी युद्ध काल में सेनिक सेवा 
लिया जाना न्याय विरुद्ध नहों समझा जाता | हम यह मानते 
हैं कि आपत्ति काल में मर्यादा नहीं रहती, तथापि भारतत्रष में 
साधारण परिस्थिति में भी अनेक स्थानों में जे बेगार ली जाती 
है, वह सर्वंथा अनुचित ओर न्याय विरुद्ध है । 

६--कर प्रजा से वसूल किये जाते हैं ओर प्रजा के लिये 
वसूल किये जाते हैं | अतः प्रज्ञा के! वह जानने का अधिकार है 
कि करों के रूप में जे। धन राज्ञा संग्रह करता है, वह किन 
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किन कारों में व्यय होता है। आज कल प्रायः सभी सभ्य देशों 
में सरकारी आय व्यय का हिसांव सर्वसाधारण के अपलो कनार्थ 
प्रकाशित करने की रीति है। परन्तु जिन देशों में शिक्षा का 
यथेष्ट प्रचार न हो, वहां उक्त हिसाब प्रकाशित करने से भो 
यथेचित उद्येश्य पूति-नहीों होती । भारतवपष में सरकारी 
हिसाब विदेशी भाषा-अंगरेज़ो में छपने से, साधारण जनता के 
उसका ज्ञान खुलन नहों है। यहां शिक्षितों की संख्या बहुत 
ही कम, केवल सात फी सदी है, अ्ंगरेजी जानने वालों का 
अनुपात ते और भी क्षद्र है। वास्तव में, सरकारों हिसाब 
जनता को जानकारी के लिये छपाना अभीष्ट है तो समस्त देश 
का हिसाब भारतवष की राष्र-भाषा हिन्दी में, और प्रान्तों का 
हिसाब प्रान्तीय भाषाओं में प्रकाशित होना चाहिये । 


राजख सम्बन्धी प्रारम्मिक बातों का चर्णत कर चुकने पर 
अब अगले परिच्छेद में इस विषय पर विचार किया ज्ायगा 
कि कर निधारित करने के नियम कया हैं और उनका किस 
प्रकार अथवा कहां तक पालन होता है । 


७०७९ ५८८८८००-.... 
८ आग 


(सर परकेंटे) 


कर सम्बन्धी नियम 





प्राक्कूथन--हम पहिले कह आये हैं कि चिर काल से राजा 
लेग अपनी प्रजा से कर लेते रहे हें । देश की भिन्न भिन्न परि- 
स्थिति के अनुसार कर सम्बन्धी नीति बदलती रही है। आधु- 
निक अथेशासत्र-वेत्ताओं ने इस विषय का विशेष विचार अठा- 
रहवीं शत'ब्दि के अन्त में किया है । 


सआाडस स्मिथ के नि यस--कर लगाने के सम्बन्ध में 


अर्थशास्त्र के प्रवत्तक मि० आडम स्मिथ के चार नियम प्रसिद्ध 
हैं। यद्यपि इनकी व्याख्या में बहुत विद्वानों फा भिन्न भिन्न तक 
होता है ओर इन्हें पूर्णतः पालन करना कठिन है, तथापि इनके 
समुचित विवेचन से राजा आर प्रज्ञा दोनों का लाभ है, कर 
दाताओं पर न्यूनतम भार पड़ता है ओर राज्य का अधिकतम 
आय प्राप्त हो जाती है। इन के समानता सम्बन्धी प्रथम नियम 
में कई सिद्धान्तां का समावेश है। 


कर सम्बन्धी नियम श्श्‌ 
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पहिला नियम, ससमानता--“प्रत्येक राज्य के आद- 
मियों का राज्य की सहायता के लिये यथा सम्भव अपनी अपनी 
सामर्थ के अनुपात में कर देना चाहिये, अथांत्‌ डस आयके 
अनुपात में कर देना चाहिये जे राज्य-संरक्षण में, उनमें रे 
प्रत्येक के। प्राप्त है? 


समानता और स्वाथ त्याग का सिद्धान्त-- 
उपयंक्त नियम का आशय यह है कि कर इस प्रकार निधोरित 
किये ज्ांय कि प्रत्येक कर दाता को समान स्वार्थ त्याग करना 
पड़े । भिन्न भिन्न आदमियों के कर देने में जे! कप्ट अनुभव 
होता है, उसकी ठीक ठोक माप बहुत कठिन है, इस लिये कर 
के। इस प्रकार ठहराना कि सब के समान कष्ट हो, बहुत 
कठिन है । संसार में अपवाद ते। प्राय, हर एक बात में मिल 
जाते हैं, तथापि अधिकांश आदर्मियों के सम्बन्ध में यह कहा 
जा सकता है कि केवल जीवनो पयागी पदाथों के प्राप्त करने के ही. 
येग्य आय रखने वाले के कुछ त्याग करने में बहुत कष्ट होता हैँ, 
और उससे अधिक आय वाले आदमो के उतना ही त्याग करने: 
में अपेक्षारुत कम कष्ट होता है। उदाहरणाथे दो परिवारों में 
पांच पांच आदमी है, उनमें से एक परिवार की वाषिक आय दो. 
हज़ार रुपये है, ( जो उस के ज्ञीकन निर्वाह के लिये आवश्यक: 
समभी जाती है) ओर दूसरे परिवार की इस से अधिक, 
दुष्टान्तवत्‌ चार हजार रुपये है। यदि दोनों परिवारों के कर 


बजा फि चना 
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स्वरूप ३० । ३० रुपये राज्य-केाष में देने पड़ तो कर की मात्रा 
प्रकट में बराबर दीखने पर भो पहले के कर भार बहुत अधिक 
मालूम होगा । अच्छा, यदि दो हज़ार रुपये की आय वाले पर 
तीस रुपया ओर चार हज़ार रुपए की आय वाले पर साठ 
रुपया कर रहे, तो कया दोनों के कर भार समान प्रतीत होगा ? 
सम्भतः चार हज़ोर रुपये की आय वाले परिवार केा साठ 
रूपया देना इतना न अखरे जितना दो हज़ार रुपये की आय 
वाले परिवार के तीस रुपया देना अखरता है; क्योंकि चार 
हज़ार रुपये की आय वाला अपनी बविलासिता की एफकाध 
सामग्री का उपभेग त्याग कर के अपना कर चुका सकता है, 
इसके विपरीत दो हजार वाले का अपनी जीवन निर्वाह की 
आवश्यकताओं में कमो करनी पड़ती है । 

इस विचार से कर वद्ध मान होना चाहिये । अथांत्‌ कर- 
दाता की आय जितनी अधिक हो, उस पर उतनी द्वी अधिक 
ऊंची दर से कर लगे | यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक ही कर 
चद्ध मान हो, विविध प्रकार के सब करों के। मिला कर हिस।ब 
लगाने में ही इस नियम को व्यवहार किया जा सकता है । 
बहुत से उदाहरणों में गरीब लोगों पर जीवनेपये।गी पदार्थों 
का कर तो अमीर लोगों के समान द्वी पड़ता है परन्तु अमीरों 
पर विलासिता के पदा्था का कर ज्यादा होने से उनसे लिये 
हुए कुल करों का येग ऊंची दर से वसूल किया हुआ सिद्ध 
द्वोता है । 
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मि० आड्म स्मिथ ने हस नियम में कहा है कि आदमियों 
के। अपनी उस आय के अनुपात में कर देना चाहिये, जे। राज्य- 
संरक्षण में उन्हें पृथक्‌ पृथक्‌ प्राप्त है । इससे यह ध्वनि निक- 
लती है कि आदमियों के राज्य से जितना लाभ पहुंचता है, 
उसके बदले में उसी अज्नुपात से उन्हें राज्य के कर देना 
चाहिये । इस विषय में बहुत बाद बिवाद हुआ है । मि० वा- 
कर का कथन है कि राज्य संरक्षण से अधिकतर लाभ तो 
दुर्बल और रोगी आदि पाते हैं ओर ये लेग राज्य संरक्षण के 
अनुपात से कर देने में सर्वधा असमर्थ हें । साथ ही यह हिसाब 
लगाना भी तो बहुत कठिन हैकि भिन्न २ व्यक्तियों की जान और 
माल का राज्य द्वारा कितना संरक्षण होता है। इस प्रकार इस 
नियम के इस अंश के अनुसार व्यवहार द्वोना दुस्साध्य है । 


दूसरा नियम; स्पष्टता ओर निश्चितता-- 
“किसी व्यक्ति का जो कर देना पड़े वद निश्चित हो, अंधाधुंध 
न हो । कर देने वाले तथा अन्य आदमियों को कर देने का 
समय ओर कर की मात्रा स्पष्ट रूप से मालूम होनी चाहिये ।” 
यह नियम समभूना आंसान ही है। कर देने का समय 
ओर करकी मात्रा, कर वसूल करने वाले की इच्छानुसार बदल- 
जाना उचित नहों है। यदि कर की मात्रा स्पष्ट ओर निश्चित 
न रहेगी तो अधिकारी कुछ अधिक कर वसूल कर के खय॑ खा 
सकता है । पुनः यदि कर देने का समय पहिले से मालूम 
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नहो ते कर-दाता अपने कर की रकम समय पर तेयार न रख 
सकेगा ओर अधिकारियों का समय वृथा नप्ठ होगा । 


इस स्पष्टता सम्बन्धी नियम के अनुसार प्रत्येक कर प्रत्यक्ष 
होना चाहिये, परोक्ष कर कोई रहे हो नहीं | परन्तु आज्न करू 
प्रत्येक राज्य कुछ न कुछ परोक्ष कर छेता ही है । इंगलेड में 
लगभग ५० फी सदी कर परोक्ष होता है, भारत में ते ओर भी 
अधिक | यहां केन्द्रीय आर प्रास्तीय दोनों प्रकार के करें के 
मिला कर लगभग २२० करोड़ रुपया प्रतिवष वसूल किया ज्ञाता 
है। मालगुज़ारी को प्रत्यक्ष कर माना जाय या परोक्ष, इस विषय 
में मत भेद है | परन्तु ई्से भी प्रत्यक्ष कर की गणना में सम्मि- 
लित कर लिया जाय ता भी यहां कुल मिला कर केवल ५५७ 
करोड़ रुपये से भी कम अथांत्‌ २०७ फी सदो आय से भी कम 
रकम, प्रत्यक्ष करों से वसूल होती है, शेष ७9४ फी खदो से 
अधिक रकम परोक्ष करों से लो जाती है । 

इस नियम का यह भी आशय है कि राज्य, प्रज्ञा से किसी 
प्रकार का उपहार या भेंट आदि न छे, क्योंकि वह परोक्षा कर 
में गिनी जायगी । 


तोसरा नियस; सबिधा---“प्रत्येक कर ऐसे समय 


'में ओर ऐसी विधि से वसूल किया जाना चाहिये कि कर देने 
चालों को अधिकतम सुविधा हो ।” 


इसी नियम के अनुसार बहुधा पदार्था की थाक जिन्‍सों पर 
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ही कर लगाया जाता है, फुटकर जिन्‍सों पर नहीं, क्योंकि इससे 
उसके एकनत्र करने में बहुत असुविधा होती है। 

यद्यपि अन्ततः प्रध्येक पदार्थ पर लगाया हुआ कर उ प॒ पदाथे 
के उपभोक्ता पर पड़ता है, तथापि यदि कर उपभोक्ताओं से लिया 
जाय ता एक ते वह फुटकर रूपमें वसूल करना बहुत कठित होगा; 
दूसरे सम्भव है, कर का प्रत्यक्ष अनुभव करके कुछ डपमभेक्ता 
उस पदाथे के खरीद ही नहों | इस लिये पदाथां पर लगाया 
हुआ कर उपभोक्ताओं से न लिया ज्ञाकर थेाक दुकानदारों 
( वेचने वालों ) से वलूल कर लिया जाता है । 


प्रत्येक कार्य किसी खास समय में ही बड़ी सुविधा से हो 
सकता है। समय पर ही कर देने में बहुत सुविधा होगी । 
किसाने के रूगान देने को खुविधा उस समय होती है जब 
उनकी फसल तेयार होकर उपन्न संग्रह कर ली जाय। 


चाथा नियम; सितव्ययिता--- “प्रत्येक कर इस 


प्रकार लगाया जाना चाहिये कि राज्य-काप में आने वाली 
रकम से ऊपर कर-दाताओं के पास से न्‍्यूत से न्‍्यून घन लिया 
जावे ।”? 


इस का आशय यह है कि प्रज्ञा से वखूल की हुई कर की 
आमदनी का अधिक से अधिक भाग सरकारी ख़ज़ाने में जमा 
हो जाय; अर्थात्‌ कर चसूल करने का खच कम से कम हो, बहुत 
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अधिक अधिका रियें के केवल इसी काम के लिये न रखना 
पड़े । 

इस नियम के अन्तगंत यह बात भी आजाती है कि कर 
प्रायः देश के कच्चे पदार्थों पर न लगाया जाकर विक्री के लिये 
तयार किये हुए माल पर ही लूगाना चाहिये। उदाहरण के लिये, 
कर रूई पर न लूगा कर उसके बने,हुए कपड़े आदि पर लगाना 
अच्छा होगा | फपड़ा बनने तक रुई कई सौदागरों के हाथों से 
गुज़रती है | यदि रुई पर कर लगा ते कर-दाताओं के ते 
बहुत हानि होगी ओर सरकारी कोष में थेड़ा रुपया पहुंचेगा। 
कल्पना करो कि “क” ते रुई पर १००० रु० कर दिया ते जब वह 
इसे “ख”» के। बेचेगा ता अपनी रुई पर लगी हुई रकम और उसका 
मुनाफा लेने के अतिरिक्त यह १००० रुपये की रकम और 
इसका सूद भी छेगा। यदि सूद की दर दस फी सदी हुई ते 
वह “ख”से सूद सहित ११०० रु० ओर लेगा इसी प्रकार “ख” अपने 
ग्राहक “ग” से १२५१० रु० ओर लेगा । इसतरह असली कर की 
रकम पर चक्रवृद्धि व्याज (सूद दर सूद ) लगता रहेगा । 
सम्भव है, अन्तिम ग्राहक के २००० रु० के लगभग देने पड़, 
जब कि सरकारी खज्ञाने में केवल एक हजार रुपये ही पहुंचे हैं । 
इसे बचाने का उपाय यही है कि कच्चे पदार्थों पर कर न 
लगाये जाने का नियम हो, ओर कर केवल तेयार माल पर ही 
लगाया जावे। 

स्मरण रहे यह बात दम ने देश के आन्तरिक व्यापार के. 
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सम्बन्ध में ही कही है । नियांत के कच्चे पदार्थों पर कर 
लगाना बहुत लाभकारी होता है, उससे देश के उद्योग धन्धों 
को उत्तेजना मिलती है । 

कछ अन्य नियस-«-मि० आडम स्मिथ के नियमें। का 
वर्णन हो घुका। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विचारणीय नियम 
ये हैं. 

॥ ली की ख॑ ख्या अधिक होने से उनका भार अपेक्षाकृत 
कम मालूम पड़ता है, यदि अधिक आय प्राप्त करनी हो ते। करों 
की संख्या बढ़ाना उत्तम होगा | तथापि बहुत छोटे छोटे करों का 
लगाया जाना उच्चित नहीं, उनके वसूल करने में खच ओर 
परिश्रम बढ़ेगा ! किसी एक कर का भार भी इतना अधिक न 
दो कि वह असह्ाय हो चले । 

२--कर निधारित करने का सबसे अच्छा ढंग वह है जो 
यथेष्ट छाचदार हो, जो देश की खुख सम्ठद्धि की वृद्धि के साथ 
करों से होने चाली आय के बढ़ा दे भोर उसके कम होने के 
साथ इसे घटा दे । कर सदेव देश काल की परिस्थिति के अजु- 
सार घटते बढ़ते ओर बदलते रहने चाहिये। 

कर निधा रित करने का विषय बड़ा गदन है, अतः इसका 
निश्चय करने से पूच आगे पोछे का भल्री भांति विचार कर 
लेना चाहिये । जहां तक सम्भव हो, ऐसे कर न छगें जिनसे एफ 
ओर ते। थेड़ी सी आय ह्वोती द्वो, परन्तु दूसरी ओर परोक्ष 


रूप में सावंजनिक हित की बहुत हानि द्ो ज्ञाय | 
२ 


तीसरा परिकेंड/ 
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स्काकी कर ( $820० ६७५ )--आज् कल 
साधारण आदमी भी यह जानते हैं कि कर कई प्रकार के 
लगते हैं ओर एक ही कर से काम नहीं चरू सकता। 
तथापि समय समय पर कुछ महाशय एकाकी कर के पक्ष 
में रहे हें । इसमें कई दोष हें । इससे होने वाली आय खुग- 
मता पूवक नहीं बढ़ायी जा सकता । जिस श्रेणी के पदार्थों या 
ज्ञिस प्रकार की आय पर यह कर लगाया जाय, यदि उससे 
यथेष्ठ धन संग्रह न हो तो किसी दूसरी जगह से उसकी पूति 
करने की खुविधा नहीं होती । इस प्रणाली से उद्योग धन्धों की 
उन्नति के लिये या मादक पदार्थों का व्यवहार कम करने के 
लिये विविध प्रकार के कर नहों लगाये जा सकते । दरिद्र ओर 
सम्तद्ध जनता से एकाकी कर उचित मात्रा में वसूल नहीं किया 
जा सकता । अस्तु, यह प्रणालो व्यवहार में लाना अत्यन्त असु- 
विधा जनक है। 
आधुनिक राजख नीति में यह विचार रखा जाता है कि 
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करों से राज्य को आमदनी ते यथेष्ट हो जावे, परन्तु कर देने 
चालों का करों का भार यथासम्भव कम प्रतीत हो । इस 
विचार से दो प्रकार के कर लगाये जाते हैं, (१ ) प्रत्यक्ष 
( 70॥7०८८ ) कर ओर ( २ ) परोक्ष ( 70॥7०८६ ) कर । 

प्रत्यक्ष कर--चबह कर प्रत्यक्ष कर है, जो उसी आदमी 
से लिया जाता है, जिस पर उसका बोभ डालना अभीष्ट हो । 
यह कर देते समय कर-दाता यह भरी भांति जान लेता है कि 
उसने अपती आय में से इतना रुपया इस रूप में सरकारी केापष 
में दिया अथवा आय के अम्ुक अनुपात में सरकार के। सहायता 
घहुँचायो । उदाहरणवत्‌ ज़मीन का लगान, आय कर, आदि 
चत्यक्ष कर हैं । 

परोक्ष कर-परोक्ष कर उस कर के कहा जांता है, 
जिसके उसके चुकाने वाले ओरों पर डाल देते हैं । व्यापारी, 
आयात ओर निर्यात पर जो महसूल देते हैं उसे माल बेचने के 
समय वह अपने ग्राहकां से वसूछ कर लेते हैं। व्यवहा रोपये।गी 
च्ीज़ों-कपड़े, नमक, शराब, अफीम आदि के कर सभी परोक्ष 
कऋर हें। ये कर देते समय लोगों के प्रत्यक्ष कप्ट नहीं होता । 
परन्तु सरकार को इनके व्यापार व व्यवसाय के लिये तरह तरह 
के नियम बनाने पड़ते हैं, किस रास्ते से व्यापार का भार जाना 
चाहिए, किस ज़गह उसे बेचना चाहिए, किस रीति से व्यापार 
छोना चाहिए, किस चीज़ के कोन व्यक्ति बनाए, अथवा किस 
स्थान पर ओर कितनी बना ?, इत्यादि । 


90०० 
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प्रत्यक्ष करों से लाभ हानि--प्रत्यक्ष करों के मुख्य 
लाभ ये हैं-- 

१--इनसे प्रत्येक आदमी के ठीक ठीक मालूम हो जरूदा 
है कि उसे राज्य के क्‍या देना है। * 

२--इन्‍्हें वसूल कर ने में परोक्ष कर को अपेक्षा अधिक खुग- 
मता तथा मितव्ययिता होती है। 

इन करों से मुख्य हानियां निम्न लिखित हैं-- 

क--कर दाता को ये कर बुरे लगते हें । 

ख--साधारणतः सब आदमियों पर ओर विशेषतया गरीबों 
पर प्रत्यक्ष कर छगाना कठिन होता है । 

ग--इन करों से होने वाली आय के घटाने बढ़ाने की 
बहुत गुंजायश नहों होती । 

घ--यदि ये कर बहुत भारी हों ते। इन से लोगों के, बचत 
करने में, निरुत्साहित होने की सम्भावना होती है। 

परोक्ष करों से लाभ हानि-परोक्ष करों फे मुख्य 
लाभ ये हें-- 

१-कर दाता का यह बहुत कम अखरते हैं।जब तक कि 
ये बहुत ज्यादह न हों । उसे इनका भार मालूम नहों द्वोता । 

२--हर एक आदमी पर उसकी सामर्थ के अनुसार कर 
लगाये जा सकते हैं । 
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३--परोक्ष कर ऐसे समय पर लिये जाते है ज्ञो कर-दाताओं 
को सुविधा जनक हो । 

४--इनसे होने वाली आयके घटाने बढ़ाने की विशेष गैजा- 
यश होती है और समृद्धि काल में जब कि जनता को विविध 
पदार्थों की मांग बढ़ती है, यह आय स्वयमेव बढ़ जाती है । 

इनसे मुख्य हानियां निम्न लिखित हें-- 

( क ) परोक्ष करों को वघुछू करने में कठिनाई ओर खर्च 
बहुत होता है । 

( ख ) कुछ पदार्थों पर कर लगाने से किसी उद्योग धन्धे 
के नुकसान पहुंचने की सम्भावना रहतो है । 

(ग ) मंहगो हो जाने की दशा में करों से प्राप्त द्वोने वाली 
आय में अचातक कप्ी हो जाने की सम्भावना होतो है | 

( घ ) करों से बचने के लिये लोगों का माल छिपा कर 
से ज्ञाने का प्रलाभन अधिक होता है । 

मिश्रित कर पद्धति--आघधुनिक राज्यों में प्रत्यक्ष ओर 
थरोक्ष करों के समुचित मात्रा में मिला कर ही आय प्राप्त की 
जाती है। इस पद्धति से निम्न लिखित लाभ हैं-- 

१--इससे, प्रत्यक्ष करों से होने वाली अधियता कपम्त हो 
जाती है। 

. २-परीक्ष करों से उद्योग धन्धो के! जो हानि हो खेझतो 

है, वह इस पद्धति से कप्त दोज्ञातो है। 
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३--इस पद्धति में आय के घटाने बढ़ाने का गूंजायश रहती 
है, ओर कर-दाताओं के विशेष अखुविधा पहुंचाये बिना, कर 
को दर घटायी ओर बढ़ायी जा सकती है । 


करों का वर्गोकरण--मि० आडम स्मिथ के पहिले 
नियम से मालूम होता है कि उनके विचार से कर, आय में से 
दिया जाता है। इस लिये वह करों का वर्गीकरण आय के 
श्रोतें--लगान, मज़दूरी ओर मुनाफे, के अनुसार करते हैं ॥ 
परन्तु यह पर्याप्त नहीं है। ठीक ठीक वर्गोकरण ते है भी 
बहुत कठिन, तथापि निम्ध लिखित प्रकार से करों के। विभक्त 
करना विवेचन के लिये सुविधाजनक होगा-- 


१--मालगुज़ारी । 

२--पदार्थों पर कर; इन पर कई द्ृवृष्टियों से विचार 
होता है । 

३--आय कर | 

४--जायदाद ओर पूंजी पर कर । 

७५-पारस्परिक व्यवहार, माल ढुलाई, आबपाशी आदि 
व्यापारिक कार्यो का कर | 

६--स्टामस्प 


अय इन में खे एक पुक पर क्रमशः विचार किया 
जाता है | 
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१-०-मालगुजारो--यह कर सब करों से प्राचीन है । 
राज्य की आय का पहिले यही प्रधान साथन था । व्यव 
सायिक द्वष्टि से अवनत देशों में भब भी इसका बड़ा महत्व है। 
कहीं कहीं ते इस कर की मात्रा ज़मीन की उपज के एक 
निश्चित अनुपात से ली जाती है ओर कहीं कहीं वह भूमि के 
क्षेत्रफल के हिसाब से लगायी जाती है। इन में पहली प्रकार 
को आय भूमि की उपज के अनुसार घटायी बढ़ायी जा सकतो 
है, दूसरी नहों। कभी कभी ऐसा भी किया जाता है कि भिन्न 
भिन्न प्रकार की फसल वाली भूमि पर, क्षेत्र फल के अनुपात से 
कर को दर अरूग अरूग निश्चित करदी जाती है। इससे रूषकों 
के स्वाथेत्याग की समानता का मेटा अनुमान हो जाता है। 


भारतवष में सरकार, भूमि से होने वाली आय पर, कर 
उस अनुपात से नहीं लगाती, जिससे अन्य आय पर लगातो है। 
यहां वह किखानें से बहुत अधिक मालगुज़ारी वसूछ करती है, 
अपने इस काम के जायज दिखाने के लिये, वह अपने आप के 
यहां की भूमि का मालिक कहती है | परन्तु भूमि का मालिक 
असल में वही समभा जाना चाहिये, जो उस पर चिरकाल से 
खेती करता आया है, जिसने अपने परिश्रम से उसे उप- 
जाऊ बनाया द्वोी या जिसने उसके दाम देकर उसे खरीदा हो। 
सरकार अपनी आवश्यकता के लिये जानता को अन्पान्य आय 
की भांति ज़मीन से होने वाली आय पर भी-कर लगा ले | अन्य 
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देणों में जहां सरकार अपने आप के ज़मीन का मालिक नहों 
समभती, वहां ऐसा ही किया जाता है, 

लगान पर लगाया हुआ कर ज़्मोन के मालिक पर ही 
पड़ता है, वह इसे किसी ओर पर नहों डाल सकता | इस कर 
के कारण वह अपनी भूमि से उत्पन्न अन्न आदि पदार्थे का मूल्य 
नहों बढ़ा सकता, क्‍्येंकि यह चोज़ें तो बाज़ार भाव से 
ब्िकंगो । # 

इस सम्बन्ध में श्री पं” महावीर प्रसाद ज्ञी द्विवेदी अपने 
“सम्पत्ति शास्त्र” में लिखते हैं कि ''लगान पर जो कर लगाया 
जायगा वह हमेशा ज़मीन के मालिक ही के देना पड़ेगा । 
हिन्दुस्तान में प्रायः सारो ज़मीन की मालिक सरकार है और 
कर भो सरकार ही रूगाती है । इखलसे वह अपने ऊपर कर 
लगाने से रही । हां, जहां जहां ज़मीदारी, ताब्लुक्रैदारी, या 
इनामदारो, प्रबन्ध है, वहां वहां यदि लगान पर कर लरूगाया 
जाये तो ज्ञमीन के मालिकों के द्वी देना पड़े। यथाथे में ज्ञो 
लगान सरकार या ज्ञमींदार के देना पड़ता है वह भी एक 








जिन जलती ज++ ++* 
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कपदार्थों का भाव अन्ततः ऐसी निकृष्ट भूमिके उत्पादन व्यय के अनुसार 
निश्चित होता हे, जिस में खेती करने से खर्च ओर मज़दूरी आदि ही निक- 
लती है, भोर कुछ मुनाफा नहीं रहता । उक्त उत्पादन व्यय बाज़ार भाव से 
कम नहीं होगा, क्योंकि यदि ऐसा हो तो उससे भी खराब भूमि में खेती 
होने लगे । उत्पादन व्यय बाजार भाव से अधिक भी नहीं रह सकत्ता, 
क्योंकि नुक्सान उठा कर चिर्कारू कौन खेती करेगा? 


करों का वियेचन २५ 


खा #.. 5 55 “5 (5 5 /+.२ी5 जैज. आओ 2 3८ #% 23 /“% /9 / /7 9 /5 “3.4७ अर और, रख /ीर 2 5 धो रात न मरी + क्‍न्‍  #75 "चीज धर 








पा 


प्रकार का कर ही है | लगा न के रूप में कर लेकर ही सरकार 
या ज़मींदार लोग अपनो ज़मीन किसानों के जेातने के लिए 
देते हैं । हिन्दुस्तान की प्रज्ञा से यहां की गवनमेंट हर साल 
केाई २७ करोड़ रुपया # कर लऊूगान के नाम से वसूल करती 
है। यदि यह कर न रलूगता तो इतना रुपया प्रज्ञा से ओर 


केाई कर लगा कर वसूल किया जाता, क्योंकि बिना रुपये के 
है 
गवन मेंट का राज्य प्रबन्ध न चलता ।? 


अपने आपके ज़मीन का मालिक कह कर ब्रिटिश सरकार 
भारतवर्ष की मालगुज़ारी के खास तौर से अपनी आमदनी 
सममभती है, ओर देश रक्षा का निमित्त बनाकर उसे फोज़ में 
खर्च करना उचित सप्रकती है | सम्भवतः फोज से इतनो इस 
देशकी रक्षा नहों हेतती जितनी एशिया महाद्वीप में बरतानिया 
की शक्ति को रक्षा हेाती है । 
२--पदार्थों पर कर---ये कर दो प्रकार के है।ते हैं-- 
( क ) जीवनो पयेगी पद्ार्था पर कर 
( ख ) विलासिता के पदार्था पर कर 
जीवनेपयेगी पदाथा पर लगाए हुए कर उफ्भोक्ताओं 
पर पड़ते हैं। दरिद्र से दरिद्र आदमी भी इन करों से बच नहीं 
सकता । इस लिये बहुत से अर्थ शात्र-वेत्ताओं की यह राय 
है कि यथा सम्मव यह कर न लगाये जावे इन से पदाथा का 
सूल्य चढ़ जाता है और निर्धनों का कष्ट बढ़ जाता है। 
& अब यद्द मात्रा बढ़ कर ३६ करोड़ रुपये हे गयी हे लेखक-- 


न 
./ वन्बी 
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विलाखिता के पदार्थों पर लगे हुए करों में यह बात नहीं 
हे।तती । इन पदां्थी के खरीदने वाले प्रायः अमीर ठेोग होते हैं 
जो कर के सुगमता पूवंक सहन कर सकते हें। कभी कभी 
पेसा भी होता है कि जब इन पदाथा पर कर अधिक बढ़ जाते हैं 
तो मध्यश्रेणी के आदमी इन का उपभाग कम कर देते है। इस 
से इन पदा्थों की उत्पत्ति कम हा जाती है।ये कर कुछ अंश 
में उपभोक्ताओं पर ओर कुछ अंश में उत्पादकों पर पड़ते हें । 


विदेशी व्यापार पर कर--विदेशी व्यापार में 
(आयात ओर निर्यात दोनों हो प्रकार का माल सम्मिलित है। 
इस पर कर लगाने के दो उद्देश्य है। सकते हैं, (१) कर का 
भार विदेशियें पर पड़े और (२ ) विदेशी माल की आयात घटा 
कर खदेशी उद्योग घधों की उन्नति को जाय । इस दूसरे 
उद्दं श के ध्यान में रख कर जो कर निर्धारित किये जाते हैं, वे 
संरक्षण कर कहलाते हें; ऐसे व्यापार के संरक्षित व्यापार, 
ओर ऐसी व्यापार नोति का संरक्षण नीति कहते हें। इसके 
विपरीत जब विदेशी व्यापार पर कर लगाने से केवल आय प्राप्त 
करना ही अभीए है। ( विदेशी आयात के कम करना नहीं ), 
उस व्यापार के मुक्त-द्वार व्यापार कहते हैं । 


आयात माल में केवल उन्हीं तेयार पदार्थों पर कर रूगाना 
विशेष लाभकारी है। सकता है जिसके बनाने के साधन अपने 
यहां मोजूद हों और जिनके तेयार करने में अभी नहों तो कुछ 
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समय पीछे लाभ हाने की सम्भावना अवश्य है | इस कर का 
भार साधारणतया अपने ही देश पर पड़ता हैं, तथापि यदि 
बिदेशी माल केाई जोवनेपयेगी नहीं है और खदेश के कुछ 
अच्छी संख्या के आदमी उसके बिता निर्वाह कर सकते हें तो 
कर लगने से जब त्रह माल मंहगा होगा, तो उसकी मांग एवं 
आयात कम है। ज्ञायगी । ऐसी दशा में आयात मार पर ठलगे 
हुए कर का प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा | उदाहरणवत्‌ भारतवप 
में बहुत सा विदेशी माल ऐसा हो आता है जिसके बिना यहां 
के आदमियों के। अपने जीवन निर्वाह में विशेष अखुविधा न 
होगी , ऐसे विदेशी माल पर--सूत, रुई के कपड़े, शक्कर, लेहे 
फोलाद के सामान की आयात पर भारी कर लगना चाहिये 
जिससे वह यहां तेयार किये हुए बेसे सामान से मंहगा पड़े 
ओर इस देश में खदेशी को उत्तेजना मिले । 

निर्यात कर विदेशियों पर पड़ते हें । ये कर उनहों देशों में 
सफलता पूथंक लगाये जा सकते हैं जिनकी उपज की बाहर 
वालों के अत्यन्त आवश्यकता हैा। | यदि ऐसा न हेगा तो कर 
लगने से विदेशी मांग घट जायगी ओर कर का प्रभाव नियांत 
करने वाले देश पर भी पड़ेगा । भारतवर्ष के रू ओर जूट आदि 
कच्चे पदार्थों की इंगलेण्ड के कारखाने वाले के अत्यन्त 
आवश्यकता रहती है, और इन पदार्थों की नियात पर सफलता; 
पूवंक कर लगाया जा सकता हैं। परन्तु अपनी वतंमान राज- 
नेतिक परिस्थिति के कारण भारत सरकार इस सम्बन्ध में 
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अपनी नीति स्थिर करने में स्व॒तन्त्र नहीं है, उसे ब्रिटिश पार्लि- 
मेंट की आशा शिरोधायं है, और ब्रिटिश पार्लिमेंट इंगलेंड के 
व्यापारियों के हित का लक्ष्य रखती ही है । 

कच्चे पदार्थों के अतिरिक्त यहां की खाद्य पदार्थों की नियात 
पर भो भारी कर लगाये जाने की आवश्यकता है, जिससे 
उनका यहां ही यवेष्ट उपयेगग हे सके । 

देशो माल पर कर--जब केई राज्य संरक्षण नीति 

के पक्ष में न हो ओर आय के वास्ते किसी विदेशी वस्तु पर कर 
लगाये तो उसे खदेश की भी उस प्रकार की वस्तु पर कर 
लगाना होता है। भारतत्रप में यहां के सूत ओर कपड़े पर घातक 
कर इसी विचार से शुरू हुआ है। सन्‌ १८६४ ई० में भारत 
सरकार ने क्लियती कपड़ों पर ५ फो सैकड़ा कर लगाया, 
तो इस के साथ हो देशी सूत पर और देशी मिलों में तैयार 
होने वाले कपड़ों पर भी इतना ही रैक्ल हूगा दिया। लेका- 
शायर के व्यापारियों के अतन्नुष्ट होने के काएण सन्‌ १८६६ ई० 
में विदेशी कपड़ों पर महसूल ५) से घटा कर ३॥) सेकड़ा किया 
गया, तब भारत की मिलों में बने हुए कपड़ों पर भी इतमा ही 
कर निधोरित किया गया । इस समय विलायतो कपड़े पर कर 
बढ़ा हुआ है। भारत के बने कपड़े पर फी सेकड़ा कर साढ़े तीन 
जारी है, यह कर सवंथा अनचित है । 

देशी माल पर कर दो प्रकार से लगते हें--(क) उत्पत्ति का 
निरीक्षण करके और ( ख ) उत्पत्ति पर राज्य-एकाधिकार 
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करके । राज्य का लक्ष्य यह होता है कि कर-भार उपभोक्ताओं 
पर पड़े । वह उपभोक्ताओं की मांग से उनके कर देने की 
शक्ति का अनुमान करता है । 


नशे के पदार्थों पर कर--बहुत से देशों में आन्तरिक 


व्यापार के पदार्थों में से केवल विलासिता के पदार्थों पर ही 
कर लगायां जाता है, ज़िससे उस कर का भार अमीरों पर ही 
पड़े । बहुधा नेतिक लक्ष्य भी रखा जाता है ओर उन मादक 
अथवा अन्य पदार्थों पर कर लगाया जाता है जे ज्ञनता के 
स्वास्थ या आचार विचार में वाधक हों । भारतवर्ष में भंग, 
चरस, अफीम, शराब आदि मादक पदार्थों पर कर लगाया 
जाता है, परन्तु उसमें राज्य का उद्द श्य केवल आय-प्राप्ति हैं, 
अन्यथा प्रज्ञा-हित के लिये तो सरकार को चाहिये कि इन 
पदार्थों के। कम मात्रा में तेयार कराये, उनके बेचने वालों के 
बड़ा सावधानी से लसेंस दे, दुकानें बस्ती से बाहर और बहुत 
थेडी रखे तथा कर भी भारी लगाये | तब जाकर इनका 
व्यवहार घटने की आशा हो सकती है। यहां मादक पदार्थों को 
बताने या तेयार करने का सरकार का प्रायः एकाथिकार है । 
इनकी चिक्रो से जो आय होती है, उसमें से उत्पादक व्यय 
निकालने पर जो शेष रहे, वह सरकारी मुनाफा होता है, और 
आय में सम्मिलित द्वोता है | 


इे-आय कर--ज़मीन से होने वाली आय के साधा 
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रणतः अन्य आय से पृथक ही माना जांता है । उसका पहिले 
'बणन हो चुका है। अन्य आय बिशेषतः मुनाफ़ या मजदूरों 
( वेतन ) से होती है । आय पर लगा हुआ कर प्रायः प्रत्यक्ष 
होता है। 

मुनाफ की आय पर कर लगाने में वड़ी अखुबिधा यह 
होती है कि यह आय निश्चित नहों होतो । इस लिये इस कर 
की रकम बदलती रहनी चाहिये, परन्तु यह है, कठिन । अतः 
बहुधा ऐसा हो ज्ञाता है कि किसी पर तो यह कर आवश्यकता 
से अधिक लग जाता है ओर किप्ती पर क्र । यह कर, कर- 
दाता पर ही पड़ता है, परन्तु इस कर के कारण पूंजी की वृद्धि 
में बाधा होती है ओर इस बात का असर मजदूरी पर 
पड़ता है । 

मजदूरी पर लगा हुआ कर मजदूरों का देना होता है, 
परन्तु कभी कभी वे इस कर के लगने से अपनी मजदूरी बढ़वा 
कर शअन्ततः इसे अपने मालिकों पर डाल सकते हें। इस दशा में 
उसका प्रभाव मुनाफे पर पड़ेगा । 

शेडड़ी थाड़ी मजदूरी पाने वालों पर कर लगाने से उसे 
वसूल करने में बड़ी असुविधा होती है । प्रायः यह सिद्धान्त 
माना जाता है कि जितनी आमदनी जीविका निवाद के लिये 
आवश्यक सम की जाय, उस पर कर न रूगाया जाय । ब्रिटिश 
भारत में अब दो हज़ार रुपये से कम वापिंक आय पर कर नहों 
लगाया जाता। हां इतनी या इससे अधिक आय होने पर, पूरी 
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आय पर कर लगता हैं, यह नहों कि जितनी इससे अधिक हो 
उसी पर लगे । अस्तु, इस प्रकार साधारण मजदूरी ( वेतन ) 
पाने वालों पर यह कर लगने का प्रसंग नहों आता । हां; उन्हें 
खाने पहिनने के बहुत से पदार्थों पर विविध कर देने ही 
पड़ते हें । 

पहिले यह बता चुके हैं कि सब करों की कुल मात्रा बद्ध- 
मान होनी चाहिये, अर्थात्‌ किसी आदमी की आमदनी स्यें ज्यों 
बढ़ती जाय, उस पर कर की कुल मात्रा का अनुपात भी बढ़ता 
जाय | पृथक पृथक्‌ कर की दृष्टि से यह बात सबसे अधिक 
आय-कर के सम्बन्ध में निभाई जाती है। इस सम्बन्ध में 
भारतवर्ष का उदांहरण अन्यत्र दिया गया है । 

४--जायदाद झौर पूंजी पर कर-यह कर छगाना 
बहुधा बहुत कठिन होता है | स्थिर ज़ायदाद के मूल्य का अनु- 
मांन करने में ते विशेष अस॒विधा नहों होती, परन्तु अखिर की 
मालियत का अनुमान करना दुस्तर है। लोग छल कपट से इस 
के कर से बचने के लिए इसे छिपा लेते हैं । इस लिये भूमि ऑर 
मकान के अतिरिक्त यह्‌ कर म्ृत्यु-कर या विरशालत-ऋकर के 
खरूप में ही लगाया जाता है। जब किसी आदमी को ज्ञायदाद 
उसके मरने पर उसके उत्तराधिकारी के मिलती है और उसपर 
कर लगाया जाता हैं, तो उस कर के म्॒त्यु-कर (/0586॥ १४८५) 
या विरासत कर (50८८०५७४०7 १४५) कहते हैं| यह प्रायः बहुत 
हल्का और क्रमशः वद् मान रखा जाता है। यह उन आदमियें पर: 
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पड़ता है जो उस जायदाद के अधिकारी नहों हुए ज्ञिन पर कर 
लगाया जाता है, इस लिये यह उन्हें बहुत अखरता नहीं । यह 
फर जिस किसी पर लगाया जाता है, प्रायः उसी के देना होता 
है, वद्द इसे हटाकर किसी ओर पर नहीं रूगा सकता । परन्तु 
जब यह कर किसी ऐसी ज्ञायदाद्‌ या पूंजी पर रंगे जो उधार 
दी जासके ते। यह बहुधा ऋण लेने वालों ०णर पड़ता है। 


यदि पंजी पर भारी कर लगा दिया जाय ते लोगों में संचय 
के प्रति निरुत्साह, अथवा अपनी संचित पंजी के विदेशों में 
लगाने का अन॒राग हो सकता है। इससे देश में पूंजी की कमी 
' होकर उद्योग धन्धों के धक्का पहुंचेगा | 
मकान-कर- पहले मकानों पर कर उस भूमि के 
साथ हो लगा लिया जाता था, जिस पर वे द्ोते थे । अब यह 
कर अलग लगाया ज्ञाता है। यदद बहुधा मकान के मालिक पर न 
पड़ कर उसके किरायेदार पर पड़ता है, क्योंकि मालिक 
किराये के साथ द्वो प्रत्यक्ष अथवा गोण रूप से इसे 
वसूल कर लेता है । भारतवप में इस कर से होने वाली आय 
केन्द्रीय या प्रान्तीय राजख में सम्मिलित नहों होती, वरन 
स्थानीय राजस में गिनी जाती है। 


४-पारस्परिक व्यवहार, माल हुलाई और 


खआबपाशी शादि पर कर--कुछ देशों में रेल, जद्दाज्ञ, 
नहर, ड्राक, तार आदि पारस्परिक व्यवहार, माल छुलाई ओर 
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आचवचपाशी आदि के साधने पर राज्य का अधिकार है । यदि इन 
व्यापारिक कार्यों से मुनाफा होता हो, ते यह स्पष्ट ही है कि 
इन कार्यों के संचालन में जितना व्यय होता है, उसकी अपेक्षा 
प्रजा से अधिक धन वसूल किया जाता है। राज्य की यह आय 
भी कर ही समम्कनी चाहिये, क्येंंकि यह राज्य के कार्यों प्ें खच्च 
होती है, यदि यह आय न हो, ते राज्य अन्य प्रकार के करों से 
प्रजा से आय प्राप्त करके भपना काय चलाता । 

कुछ आदमी इस कर के बहुत अच्छा समभते है, कारण 
कि यह उन छेोगे पर पड़ता है जो इसे देना सहन कर खकते 
हें । परन्तु यदि फजूलखर्चों हेतती हो या मुनाफ़ा अधिक रहता 
हो ते यह कर-भार भी प्रज्ञा का बहुत दुखह्य दो जाता है, और 
इससे व्यापार आदि में बाधा हो सकती है । भारतबष में रेलों 
ओर जहाजूुं की कम्पनियां बहुंत पक्षपात करती हैं और यहां 
के कच्चे माल की नियांत ओर विदेशी तेयार माल की आयात 
पर अपेक्षाकृत कम महसूल लेकर उन्हें उत्तेज्ञित करती हैं और 
भारतीय उद्योग धघन्धें के लिये धातक होती हैं। 

डाक ओर तार की आमदनी भी एक कर द्वी है । डाक 
द्वारा बहुतसे आदमी पुस्तकें या अखबार आदि भी मंगाते हैं, इस 
लिये इस प्रकार का कर, शिक्षा ओर साहित्य में वाधक होता 
है । कुछ लेागों का कहना है कि भारतवर्ष में काड़ं और लिफाफ 
का सूल्य अन्य देशों की अपेक्षा कम है, परन्तु यहां के जन 
साधारण को आर्थिक स्थिति का विचार करले पर उक्त कथन भ्रम- 

डक 
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पूण सिद्ध हो जाता है। निस्संदेह सरकार ने डाक का महसूल 
बढ़ाकर प्रज्ञा में शिक्षा-प्रचार में बड़ी सकावट डाल दी 
है। इसका विशेष उल्लेख आगे प्रसंगानुसार क्रिया जायगा । 

स्टारुप--यह कर दो प्रकार का होता है, (१) अदारूती 
ओर (२) गर अदालती । प्रथम प्रकार में कार्ट फीस या 
अदालतों में पेश होने वाले मुकद्वमां के कागज्ञ व दख्वास्तों पर 
लगाये जाने वाले स्टास्प को आय सम्मिलित है। दूसरे प्रकार 
में व्यापार व उद्योग धन्धें सम्बन्धी कागज़ों पर--दस्तावेज, 
हुंडो, पुर्ज़, चक्र, रुपये। को रसोद, आदि पर लगने वाले स्टाम्प 
की आय होती है । 

यह कर प्रायः हल्का ही होता है ओर इसके वसूल करने में 
राज्य के विशेष कठिनाई नहों होती । भारतवर्ष में मुक़द्वमे 
बाजी का ख़र्च वेहह्ू बढ़ गया है. इससे न्याय बड़ा मंहगा 
होगया है। फिर भी लेगगेंका यह व्यलत कम नहीं हो रहा है । राज्य 
के राष्रोय पंचायतों की स्थापना करके मुक़द्वमेबाजी कम 
एवं स्याय सस्ता ओर खुलभ करना चाहिये । 

हम करेके मुख्य मुख्य भेदों का विवेबत कर चुके | आगे हम 
भारतवर्ष में लगने वाले केन्द्रीय ओर प्रान्तीय सरकारों के एवं 
स्थानीय संख्याओं ढ्वारा लगाये हुये विविध करों की आय तथा 
उसके खच का विचार करेगें। उससे पूव॑ भारतोय राजख की 
व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करम। आवश्यक हैं । 





(वध पार$«) 


भारतोय राजस्व वयवस्था 


आक्लूथन--भारतवष ब्रिटिश सापघ्राज्य के भन्तगत एक 
आधीन देश है | इससे साम्राज्य के और विशेषतया 
ब्रिटिश द्वीप के बहुत आधिक लाभ है, तथापि भारतवर्ष अपनी 
आय का केाई भाग नज़राने के तोर पर ब्रिटिश सरकार के नहीं 
देता, न ब्रिटिश सरकार ही अपने क्रोापष से भारतवषं के लिये 

(्‌ रे 

कभी कुछ खच करती है | परन्तु भारतवष अपने राज़रव की 
उ्यवस्था करने में अधिकांश परतन्त्र है। 


राजस्व नियन्त्रण; भारतमन्ची और इंडिया 
कं सल--सन्‌ १८५८ ई० के ऐक्ट से ईष्ट इंडिया कम्पनों 
'और बोड़ आफ कन्ट्रोल हटा दिया गया और उतका भारतीय 
आसन सम्बन्धों उत्तरदायित्व एक राजमन्त्री को सोंप दिया 
आया जो(ब्रिटिश पालिमेंट का सदष्य हो, ओर इस लिये।पा लिंया- 
मंद के नियन्त्रण में रहे । इस राजमन्त्री को भारतमन्त्री, इसके 
'कारयोालय के इंडिया आफिस, और इस को सभा के इंडया 
सक्ोंसिल कहते हें । 


क्र 
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उक्त ऐेक्ट से ऐसा नियम किया हुआ है कि भारतवष 
को सब आयका उपयेग केवल भारतसरकार के ही कार्यों के: 
लिये, और इंडया कोंसिल के बहुमत से ही, किया जायगा। 
इंडया कोंसिल में अब ८ से १२९ तक सद्स्‍्य रहते हैं और उसका 
अधिवेशन प्रतिमास एक बार होता है, जिसका सभापति 
भारतमन्ज्री या डनका नियुक्त किया हुआ, केई कोंखिल का 
सदस्य होता है । 

इस कौंसिल के बहुमत बिना भारतमन्त्री (१) भारतवष 
की आमदनी खर्च नहीं कर सकते, (२) ऋण या ठेका नहीं 
दे सकते और ( ३ ) किसो महत्वपूर्ण पर पर किसी कर्मचारो 
की नियुक्ति नहीं कर सकते । 


क्ौंसिल फा कार्य कई एक विभागों में विभक्त है ओर प्रत्येक 
विभाग सम्बन्धी प्रएनों पर विचार करने के लिये ७, ५ सदस्यें 
की एक समिति रहती है। इस प्रकार राजस्व विभाग के लिये 
एक राजस्व समिति नियत है। नियम के अनुसार, यह समिति 
भारतीय राज़ख सम्बन्धी सर्वोच्च संस्था है | 

कॉौंसिल में दो सदस्य ऐसे द्ोते हें जो राज़ख सम्बन्धो शान 
के व सते ही लिये जाते हैं । ये सदस्य प्रायः लन्दन के सराफे से 
व्यक्तिगत सम्बन्ध रखते हैं। इस लिये कॉसिल पर, ओर 
कौंसिल द्वारा भारतीय राजसख पर लन्दन के सराफे का प्रभाव 
पड़ता है। 
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इंगलेण्डके मन्त्री मण्डल के सदस्य होने के कारण भारतमन्त्री 
की नियुक्ति और वरखास्तगो वहां के अन्य राज-मन्त्रियों के 
साथ लगी हुई है। 


पालियामेंट का सम्बन्ध--भारतमन्त्री भारतीय 
विषयों में जो अधिकार रखता है, बद पालियामेण्ट के नाम से 
रखता है ओर अपने सब कामों के लिए उसझे प्रति उत्तरदायी 
है । वह उसके सन्प्रुख प्रतिवर्ष मई महोने की दूसरी से पन्द्रदवों 
तारीख तक भारतवर्ष के आय व्यय का हिसाब पेश करता है 
ओर इस बात की खविस्तर रिपोर्ट देता है कि गत वर्ष भारत 
के विविध प्रान्तों ने कितनी नेतिक या भोतिक डलन्नति की है 
तथा उनकी क्‍या दशा है । 


हिसाब की देख भाल के लिये हाउस आफ केामन्सख की 
एक समिति बनती है । इस अवसर पर कभी कभी भारतत्रष 
की राजनैतिक या आर्थिक स्थिति की विवेचना है।ती है, ओर 
ज्ो नीति काम में लाई गई हो अभधवा लाई जाने वालो हो, 
बतलाई ज्ञातो है। ज्ञो महाशय भारतीय बिषयें में अनुराग 
रखते हैं, वे सरकार के कामों की आलोचना करते हैं ओर 
सुधारों की मांग पेश करते हैं । इले बनट की यहस कद्दते हें । 
कमेटी का प्रस्ताव केवल रीसि पालन के लिये होता है और 
बहुघधा तमाम कारवाई शुरू से आख़िर तक बड़ी निरस 
रहती है । 


चय#कि 
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भारत मनन्‍्त्री की कॉसिल के हिसाब की जांच एक निरी- 
क्षक द्वारा की जाती है, जो अपने सहकारियें सहित भारतवर्ष 
की आय से वेतन पाता है । 


वास्तविक आक्रमण-निवारण या आकस्मिक आवश्यकता 
के अतिरिक्त पालियामेण्ट की आज्ञा विना भारतवर्ष की 
आय, भारतव्ष की सीमा से बाहर के सैनिक कार्यों में नहों 
लगाई जा सकती । परन्तु जेसा कि सैनिक व्यय के प्रसंग में 
कहा जायगा, पालियामेण्ट को आजा मिलने में विशेष बाधा 
नहों हेतती । गत येरपीय महायुद्ध में भारत से जो सेना इड्डलैण्ड 
को सहायताके लिये गयी थी, उसका खर्च भारतवष की आय से 
दिये जाने के लिये पालियामेण्ट ने स्वीकृति दी थी । इसी प्रकार 
युद्ध-ऋण में भारतवर्ष का १४० करेड़ रुपये का दान पालिया- 
मेण्ट से खोकार हुआ था। 


भारत सरकार और प्र/न्तीय सरकारों का 


अरधिकार--नियम से तो भारतीय राजख पर भारतमन्त्री 
और उसकी कोंसिल का पूर्ण अधिकार है पर व्यवहार में 
भारत सरकार के। अपनी समभ के अनुसार कुछ कारय करने 
का अधिकार है । वह निर्धारित सीमा में नया खर्च और अल्फ 
महत्व के नवीन पदों की सृष्टि कर सकती है । प्रान्तीय सरकार्रो 
के राजस्व सम्बन्धी अधिकार बहुत कम है ओर भारत सरकार 
से समय समय पर भिन्न भिन्न निश्चयों के अनुसार, दिये इये 
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हें | म्युनिसिपैलटियों और स्थानीय षोर्डों के राजख सम्बन्धी 
अधिकार, भारतीय व्यवस्थापक विभाग से मिले हें । 


राजस्व विभाग; हिसाब ओर जाँच--भारतीय 
राजस्व विभाग का प्रधान भाएत सरकार का राजख-सदस्य 
है।ता है । यह विभाग भारत-सरकार का वज्ञट वनाना ओर 
प्रान्तीय सरकारों के अप्य व्यय का निरीक्षण करता है। यही 
सरकारी अफसरों का वेतन उनकी छुट्टी, पेन्शन, भत्ता और 
पुरुष्छार आदि विषयों से सम्बन्ध रखने वाले प्रश्नों पर विचार 
करता है। ओर मुद्रा ओर टक घाल का प्रबन्ध करता है । इसकी 
एक शाखा सनिक व्यय की व्यवध्था करती है । 
हिसाब विभाग, समस्त दे शा का मुल्की हिसाब रखता है। 
इसका प्रधान, 'कंटोलर ओए आडोटर-जनरल'! है।ता है। प्रान्तीय 
सरकारों का हिसाब प्रान्तीय अकाउंटट जनरल रखते हैं । हर 
एक ज़िले के प्रधान स्थान में के!ष रहता है, इसमें सरकारी आय 
एकत्र हेती है और ओर इससे स्थानीय खच की रकम दी 
जाती है | कंद्रोलर ओर आडीटर-जनरल का स्टाफ इन केोषों 
का निरीक्षण कर ता है । 


केन्द्रीय सरकार सौर प्रान्तीय सरकारों का 
पारस्परिक सम्बन्ध %#०-सन १८३३ ई० तक बम्बई, मद- 





७&लेख रु की भारतीय शासन?” से । 
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रास ओर बंगाल के तोनें महा प्रान्तों में पृथए्‌ पृथक्‌ हिसाब 
रहता था | उस घ्ष के ऐक से गधनंर जनरल के समस्त 
देश के हिसाब के नियंत्रण का अधिकार मिल गया । सन्‌ १८५७ 
ई० के उपद्रव के पश्चात्‌ मितव्ययिता की अत्यन्त आवश्यकता 
अनुभव होने लगी ओर विलूसन साहब बड़े छाट की कॉंखिल 
के प्रथम राजस्व सदस्य बनाये गये । सन्‌ १८७१ ६० तक अकेले 
भारत सरकार के ही घन-प्रबंध के सब अधिकार रहे; जितना 
रुपया डचित समभती, वह प्रान्तीय सरकारों के खच करने के 
लिये देती । इस स्थिति में प्रांतीय सरकार आय वसूल करने के 
काम में कुछ विशेष उत्साह न लेती थीं, वे भारत सरकार के 
केवल पजन्ट की भाँति थीं जिन पर केाई उत्तरदायित्व न था, 
ज्ञितना उन्हें मिलने की आशा होती, उससे अधिक वे भारत 
सरकार से मांगतीं, ओर जे। कुछ हाथ लूगता, सब ख् कर 


डालती थों । 
सन्‌ १८१५१ ६० में लार्ड मेओ ने प्रान्तीय सरकारों में उत्तर. 


दायित्व का भाव उत्पन्न कर उक्त स्थिति सुधारने की चेष्ठा की । 
उसने पुलिस, शिक्षा, जेल, सड़क, पबलिक मकानात ओर ओष- 
धालय आदिके काय प्रान्तीय सरकारों के छुपुद किये, और इनके 
खर्च के लिये इन विभागांकी आय तथा कुछ ओर सालाना रकम 
उन्हें दी जाने लगी | इस आय के प्रान्तीय सरकार अपनी इच्छा- 
नसार ख़र्च कर सकतो थों अगर किसी साल कुछ बचत होती 
ते वद उन्हें आगामी वर्ष व्यय करने के लिए मिल जाती । 
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लाड लिटन के समय फिर कुछ खुधार हुए । कई प्रान्तों में 
लगान, शासन ओर न्याय विभाग का ख़्च भी प्रांतीय सरकारों 
के सॉपा गया । इनके लिए उन्हें कई प्रकार की आमदनी दे दी 


गयी | यह बंदोबस्त हर पांचवे साल बदलता था । पीछे प्रांतीय 
सरकारों का यह भी संतेषप्रद न हुआ | 


सन्‌ १८८२ ई० में बड़े २ प्रान्तों के साथ पुनः नया बंदोबस्त 
हुआ । अफीम, नमक, आयात-निर्यात-कर की आयत भारत सर- 
कार के छिए रही | जंगल, आबकारी ओर स्टाम्प की आमदनी 
भारतीय तथा प्रांतीय सरकारों में बराबर २ बंटने लगी । शेष 
मद्दों की आमदनी प्रांतीय सरकारों के सुपुर्द कर दी गई । 
ध्रांतीय सरकारों का खर्च इतनी आमदनी से भी अधिक होने 
के कारण भारत सरकार उन्हें उनकी मालगुज्ञारी को आय का 
कुछ निर्धारित हिस्सा देती थी । इस प्रणाली में भी दूषण प्रतीत 
हुए, हर पांचवें घष देने सरकारों में नेक फ्ोंक होती थी । 

सन १६०४ ई० में प्रांतीय सरकारों की आय निश्चित कर दी 
गई ओर यह प्रबन्ध किया गया कि अत्यन्त आवश्यकता के 
अतिरिक्त इसमें काई परिवतंन न हो । 

सुधारों से पहले को व्यवस्था-सन्‌ १६११ ई० में 
इस प्रबंध में परिवर्तन किया गया । अफीम, नमक, आयात 
मियांत कर, देशी राज्यों के नज॒राने, डाक, तार, रेल, टकसाल 
और सेनिक कार्य्यों की सब भाय भारत सरकार के पास रहने 
लगी, जो इन विभागों के ख़च, होम चार्जेज ( विलायती खर्च ) 
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तथा भारत के सावंज़निक ऋण के सूद की उत्तरदात है। अन्य 
विभागों की आय व्यय भारत सरकार ओर प्रांतीय सरकारों में 
बटने अथवा पूणतः प्रांतीय रहने का नियम होगया । प्रांतीय 
सरकारों की आमदनी का दे। तिहाई भाग मालजारी आबकारी 
ओर इनकमटैक्स की आय से वसूल होता था। इन तीनों 
विभागों का प्रबन्ध दोने सरकारों के अधीन होगया | 

भारत सरकार के जब कुछ बचत होती थी ते वह उसे 
प्रान्तीय सरकारों के बांट देती थी परंतु प्रान्तीय सरकार उसे 
भारत सरकार की दृच्छानुसार हो खर्च कर सकती थी | उन्हें 
भारत सरकार के पास कुछ जमा रखना पड़ता था, घाटा पड़ने 
पर इसी जमा में से उन्हें रुपया दिया जाता था ओर यदि कुछ 
बचत होती थी ते धह इसी जमा में शामिल करदी जातो थी । 
उन्हें क॒ज्ञ लेने या नया टैक्स गाने का अधिकार नहीं था । 
खसरकारो आमदनी का सब रुपया प्रान्तीय सरकारों के हस्ते 
वसूल होकर भारत सरकार के पास भेज्ञ दिया जाता था । 
आय व्यय निद्धौरित करने का अधिकार भारत सरकार के ही 
था। हस प्रकार प्रान्तीय सरकार राज़ख के विषय में नितान्त 
परमुखापेक्षी थों। अब यह बताते हैं कि खुधारों से इस व्यवस्था 
में क्या अन्तर हुआ । 

सुधार स्कोम का सिद्धान्त-झुधार स्मीम के रच- 


यिताओं ने यह सिद्धान्त-स्थिर किया कि यदि प्रान्तीय खराज्य 
के कुछ अथे हें। ते। प्रान्तीय उन्नति भारत सरकार पर ही 
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निभर न रहनी चांहिये। भारत सरकार के सम्बन्ध से प्रान्तीय 
सरकार की जो प्रबन्ध करने में व्यय करना पड़ता है, उसका एक 
पक्का अन्दाज़ किया जाय । फिर ज़िन मद्दों की आमदनी से यह 
खर्च चल जाय वे भारत सरकार के अधीन कर दी जांय। 
बाकी जितनी आमदनी बचे वह धानन्‍तीय सरकारें के हाथमें रहे 
ओर प्रान्तीय उन्नति का काम बढ़ाने की ज़िम्मेदारी भी उन्हीं 
पर रहे | निदान भारत सरकार ओर प्रान्तीय सरकारें की 
आय एवं व्यय की भद्द बिबकुल पृथक्‌ पृथक्‌ हों । 

विविच प्रस्ताव-त्रिटिश पार्लियामेण्ट की संयुक्त कमेटी 


ने रिपोर्ट की, कि इस समय जे मद्द सब या कुछ प्रांतों में भाग- 
युक्त हें वे ये हैं--मालगुज़ारी, स्टाम्प, इनकम टेकक्‍्स ओर आब- 
पाशी । उसने प्रस्ताव किये-- 


( १) स्टास्प की आमदनी जनरल (;तिजञारती ) ओर 
जुडीशल ( अदालती ) की स्पष्टांकित उप-शाखाओं में आजानी' 
चाहिये; त्तनरल आमदनी भारत सरकार की, ओर जुडीशरूू 
ग्रांतीय सरकारों की होनी चाहिये। इस प्रबन्ध से तिजारती 
ह्टास्प सब प्रांन्तों में एकसो होंगे आर दर की केाई गड़बड़ न 
होगी । प्रान्तीय सरकारों के अदालत की केर्ट फीस के 


स्टाम्पों के सम्बन्ध में पूरा अधिकार होगा ओर इस तरह अपनी: 


आमदनी बढ़ाने का उन्हें ओर एक साधन मिल जायगा। 


( २) आबकारो आय बम्बई, बंगाल ओर आसाम में 
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प्रांतीय सरकारों के दाथ में है । सब प्रान्तों में ही ऐसा करने में 
केाई कठिताई नहीं है । 

(३ ) ज़मीन की मालगुज़ारी इस समय सब से बड़ो आम- 
दूनी है।# इसकी वसूली का देहाते के शासन पुबंध से इतना 
घनिष्ठट सम्बन्ध है कि इस पर प्रांतीय सरकारों का ही पूरा अधि- 
कार होना अत्यन्त आवश्यक है । 

( ४ ) भकाल सम्बन्धों ख़र्च ओर भावपाशी के बड़े २ कार्मे। 
का ख़र्च ज़मीन की आमदनी से निकट सम्बन्ध रखता है । इस 
लिये जब जमीन की आमदनी प्रांतीय हो जायगो तो ये विषय 
भो पांतोय सरकारों के अधीन होने चाहियें । 


( ५ ) इनकम टैक्स को आय भारत सरकार के अधोन 
विश अिममिकिलिनिश कमल नि किकन शक क नल कक कक अली अत कक इललुनुरइलुलललललुलुइुललुअइइाुाााााअाााइााााााााााााएएएा 


& ब्रिटिश भारत में तीन तरह का बन्दोशस्त है--/ १ ) स्थायी पूब॑ध; 
बंगाल में, विहार के ५/६ भाग में, एवं आसाम के आठवें ओर संयुक्त पूंत के 
दसवे भाग में । ( २ ) ज़मोंदारी या पम्प पृथन्ध; संयुक्त पंत में ३० वर्ष 
ओर पंजाब तथा मध्य पांत में २० वर्ष के लिये मालगुज़ारी निश्चित कर दी 
जातो है । गांव वाले मिलकर इसे चुझाने के लिये उत्तदायी होते हैं । 
(३) रय्यतवारी पृब्ंध; बम्बई, सिंध, मद्रास, आासाम व बसा में एवं बिहार 
के कुछ भाग में । इन स्थानों में सरक'र सोधे काश्तक्वारों से सम्बन्ध रखती 
है। बम्बहँँ, मदरास में ३० वर्ष में तथा अन्य पून्‍्तें में जल्दी २ बन्दोव्रस्त 
होता है। नये बन्दोवल में पायः हर जगह सरकारी माल्युजारी का भार बढ़ 
जाता है। 
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रहे क्येंकि भिन्न २ पांतों में पृथक्‌ २ दरों के होने से बड़ा गड़- 
बड़ मच जायगा | पुनः यदि किसी बड़ी केोठी की शाखायें 
भिन्न २ पांतों में हों भोर मुख्य कार्यालय किसी बड़े नगर में 
हो तो यह ज़रूरी नहों है कि जिस पांत से उस केाठी पर आय-: 
कर लगेगा, उसी पुंत से उसे आमदनी मिलती द्वो । 

सारांश यह है कि जमोन की आमदनी, आबपाशी, आब-: 
कारी, अदालती स्टाम्प की आमदनो पुंतीय आय हो । ह्टाम्प 
से होने घाली साधारण ( व्यापारिक आदि ) आमदनों तथा, 
इनकल टैक्‍स आदि की आमदनी भारत सरकार की आय रहे ॥ 
ऐसी केाई महु न रहे जिस में भारत सरकार ओर किसी: 
पांतीय सरकार, दोने का भाग हो | 


भारत सरकार के घाटे की पूति--भाय के सब: 
साधन पृथक्‌ पृथक्‌ हो जाने पर भारत सरकार के आय व्यय के 
अनुमान में आमदसी की कमी होना खाभाविक था। इसकी 
धूति के लिये यह तजुत्रीज की गयी क्ि पघान्‍लीय खरकार 
भारत सरकार केा भिन्न २ महों का भाग देने के बदले आपनी,. 
बढ़ती हुई कुल क्षाय में ले एक निर्धारित हिस्ला दें । 


सब भाग-युक्त विषय उठा देने पर सन्‌ १६१७--१८ ६० 
में सब पांतों की आमदनी का भनुमान रूगा कर तथा उसमें 
से उनका खर्च तथा अकाल सम्बन्धी व्यय निकार कर 
देखा गया तो माल्म हुआ कि उस वर्ण सब पांवों: 
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को बचत की रकम १५६७ लाख रुपये थी और भारत 
सरकार के चिट्ठ में १३६३ लाख रुपये की कमी होती थी ॥ 
इस आधार पर यह प्रस्ताव किया गया कि प्रान्तों की बचत 
में से :9फो सदो रुपया भारत सरकार के दे दिया जावे, आगे 
इस अनुपात में आवश्यकतानुसार परिवतन होता रहे। 


मेस्टन कमेटो--पार्लियामेण्ट ने इस विषय की नीति 


ठहराने में परामश देने के लिये एक कमेटी नियुक्त की जो अपने 
समापति में नाम से मेस्टन कमेटी कहलायो। इस कमेटो ने 
साधारण स्टाम्प से होने चाली आय प्रान्तीय सरकारों के लिये 
रखी जाने की सिफारिश की ओर अन्य बातें सुधार स्क्रोम के 
अनुखार रहने दों। इस प्रकार हिसाब लगाने से मालूम हुआ 
कि भारत सरकार को सन्‌ १६२१--२२ ई० में दस करोड़ रुपये 
का घाटा रहता है। प्रान्तों की आय में कुल १८--५ करोड़ की 
चृद्धि का अनुमान हुआ । इस वृद्धि में भिन्न भिन्न प्रान्तों का 
जो हिस्सा रहा, उसके आधार पर उस उस प्रान्त की ओर से 
भारत सरकार के दी जाने वाली रकम का परिमाण निश्चय 
किया गया । अवनत प्रान्तों के साथ कुछ रियायत की गई । 
इस प्रकार यह निश्चय हुआ कि सन्‌ १६२१--२२ ई० में भिन्न २ 
प्रान्त भारत सरकार को निम्नलिखित रकम प्रदान करे । 
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मदरास ३७८ लाख स्प्ये 
बम्ब रू ०६ 72 9 
बड़ूगल ६३ 2? 4 
संयुक्त प्रान्त २७० १? 4 
पञ्ञाब २७०५ 72 22 
चर्मा ६७. ? 4 
बिहार उड़ीसा ;4+ 2 ११ 


मध्यप्रान्त ओर बरार २२ )! १5 


आसाम १७... ? )5 








येग ६८३ लाख रुपये 


यह रकम प्रान्तों को उस वष की आधिक स्थिति के अनुकूल 
थी और ऐसी नहीं थी जो प्रतिवष के लिये ठहराना डचित 
होता इस लिये कमेटी ने ऐसी रकम का हिसाब लगाया जो 
अन्ततः भिन्न भिन्न प्रान्तों के लिये स्थायो रूपसे ठहरा दी जाय । 
उसके विचार से ऐसी रकम देने के लिये प्रांतों की स्विति प्रथम 
वर्ष से छः वर्ष के समय में, छः वाषिक मज़िलों के पश्चात्‌ , 
अनुकूल होगी। अस्तु, सन्‌ १६२१--२२ ६० ओर इस वष के 
बदद प्रत्येक प्रान्त से भारत सरकार को दो जाने वालो रक॒म 
का फो सेकड़े हिसाब इस प्रकार नियत किया गया है-- 
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मेस्टन कमेटी का निश्यय नियम में समाविष्ट हो गया है। 
कौन्सिल युक्त गवनर जनरल चाहें तो किसी ब्ष प्रान्तों से 
६८३ लाख रुपये से कम रकम ले सकते हैं। विशेष आवश्यकता 
होने पर भारत मन्‍्त्री की खीकृत के उपरास्त प्रोन्‍्तों से अधिक 
रकम ली जा सकती है। 
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गआन्तों को कर लगाने को अधिकार--सुधार ऐक 


से प्रान्तीय व्यवश्यापक परिषदों को यह अधिकार है कि गवनर 
जनरल की पूर्व स्वीकृति बिना प्रान्तीय सरकार के लिये निम्न- 
लिखित प्रकार के कर लगाने का कानून वना सके--- 


( १) ऐसी ज़मीन पर, जो खेती के अतिरिक्त अन्य किसी 
काम में आती हो । 


(२) वारिस पर, अथवा संयुक्त परिवार के किसी 
अधिकारी पर। 

(३) कानन से अनुमोदित किसी ज्ञुए पर। 

(४ ) विज्ञापनों पर । 

(५) मनोरजञ्जन ( खेल तमाशों ) पर । 

( ६ ) रजिस्टरी की फीस । 

( 9 ) किसो खास विलास-सामग्री पर । 

(८ ) स्टाम्प का ऐसा कर जो भारतीय व्यवस्थापक सभा 
ने न लगाया हो । 

ऋण लेने का अधिका र--प्रान्तीय सरकारों को अब 

ऋषण लेने का अधिकार है। उन्हें ऋण लेना तो भारत सरकार के 
द्वी द्वारा पड़ता है, परन्तु भारत सरकार से ऋण को दर, समय 
ओर पद्धति खीकार हो जाने पर अब वे बाज़ार में निम्नलिखित 


हालतों में ऋण ले सकती हें-- 
छे 


जी. अीजि क्‍टन अत अज न्‍मीयन जे री टी ही ल्‍5 बी ल्‍ के ढक घड नम 
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(१) यदि भारत सरकार प्रान्तीय सरकार को आवश्यक 
रुपया एक साल में ऋण न दे सके | 

(२) यदि प्रान्तीय सरकार भारत सरकार को यह संतोष 
दिला दे कि किसी विशेष काय के लिये उसे भारत सरकार की 
अपेक्षा अधिक ओर सहज में रुपया उधार मिल सकता है । 

प्रान्तीय सरकार ऋण का रुपया केवछ निम्नलिखित 

कार्यों में ही व्यय कर सकती हें-- 

(१) अकाल सम्बन्धी कार्यों में, 

(२) प्रान्तीय ऋण का हिसाब ठीक करने में, ओर 

(३) ऐसे बड़े कार्यों के लिये, जिनसे स्थायी रूप से अच्छी 
आमदनी हो । 


अप्रकाल निवारण--यह काय पहले भारत सरकार पर 
था, अब प्रान्तीय सरकारों पर रखा गया है। खुधार-स्कीम में 
यह प्रस्ताव था कि प्रत्येक प्रान्त में इससे पहले जिस तरह के 
अकाल पड़े हों, उनके ओसत-हिसाब से आगे के छिये प्रति वर्ष 
कुछ रकम अलग निकाल कर रख देनी चाहिये। अब भिन्न २ 
प्रान्तों को अकाल निवारणार्थ श्स हिसाब से रकमें रखनी 


होती हैं-- 
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ग्रान्त रुपये प्रान्त रुपये 











मद्रास ६,६१,००० | बिहार उड़ीसा | ११,६२,००० 
यम्बई ६३,६०,००० | बमा ६9,००० 
| 
बड़ाल २,००,००० | मध्यप्रांत ओर ' ७9,२६,००० 
बरार 


सयुक्तप्रान्त ३६,६०,००० 
आसाम १०,००७ 
पञ्ञाब | ३,८१,० ०० 


यह रकमें उस मरम्मत या इमारत के काम में रगानी होठों 
हैं, जिनसे अकाल से रक्षा हो या दुर्भिक्ष, पी डित आदमियों की 
सहायता दी । यदि इन कामों की आवश्यकता न हो तो यह 
रकम इसी मद के लिये भारत सरकार के पास जमा कराई 
जाती है, जो इस पर सूद देती है। आवश्यकता होने पर 
ग्रान्तीय सरकोरों को इस फण्ड में उक्त कामों के लिये, अथवा 
किसानों को ऋण देने के लिये रुपया मिल सकता है । 


भारतीय व्यवस्थापक विभाग--भारतोय 'राजस्व 


सम्बदन्धो खुधारों के विवेचन में यह भी जान लेना आवश्यक है 
किभारतीय और प्रान्तीय व्यवस्थापक विभागों का संगठन 


किस प्रकार है। इस विषय का सविस्तर वणन हमारो भारतोय 
शासन में किया गया है | संक्षेप में यह कहना पर्यात् होगा #ि 





च्च 
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गवनंर जनरल के अतिरिक्त, भारतीय व्यवस्थापक विभाग के 
दो भाग हैं-- 

(१) राज्य-परिषद्‌, अथांत्‌ कोंसिल -आफ-स्टेट । 

(२५) व्यवस्थापक सभा, अर्थात्‌ लेजिस्लेटिव ऐसेम्बेली । 

राज्य-परिषद में ६० सदस्य होते हें, जिनमें से ३३ निर्वाचित 
आऔर २७ नामअझ्द द्वोते हें। व्यवश्यापक सभा में सदस्यों की 
संख्या १४० निश्चित की गई है, जिनमें से ४० नामज़द हो । इस 
समय इस सभा में १०३ निर्वाचित ओर ४१ नामज़द, कुल १७७ 
सदस्य हैं । सिवाय कुछ खास हालतों के, कोई कानून अब पास 
हुआ नहीं समझा जाता, जब तक दोनों सभायें उसे मूल रूप 
में अथवा कुछ संशोधनों सहित स्वीकार न करले | 


प्रान्तोीय वस्थापक परिषद--अवब प्रत्येक बड़े प्रान्त 


में एक एक व्यवस्थांपफ परिषद है। किसी परिषद में २० फो 
सदी से अधिक सरकारी सदस्य नहीं, ओर ७० फी सदी से कम 
निर्वाचित नहीं है । वतंमान संगठन इस प्रकार है-- 





३9 
श२६ २३ | २२ | २७ | ३३ | १७ 


208 ६ | ११३ १०० 






निर्वाखित 






9१ | ७६ 


नामजद 
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६३ ०३ 


। 
| 
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केन्द्रीय विषय--देश की समुचित उन्नति के लिये यह 

आवश्यक है कि केन्द्रीय सरकार यथा सम्भव कम विषय 
अपने अधोन रख कर शेष सब के संचारून का अधिकार 
निम्नस्थ संख्याओं के देदे । केन्द्रीय सरकार विशेषतया 
नीति निर्धारित करे ओर प्रान्तीय या स्थानीय संस्थाओं को 
विविध कायों में आथिक सहायता देकर उनका केवल निरोक्षण 
करती रहे । परन्तु भारतवर्ष में सरकार ने अधिकारों को बहुत 
ही केन्द्रीभूत कर रखा है । 

सुधार एक से थोड़े से विषय प्रान्तीय कर दिये गये हें, 
फिर भो केन्द्रीय सरकार के अधोन बहुत हैं। कुछ मुख्य मुख्य 
केन्द्रीय विषय निम्नलिखित हैं-- 

१--खम्नाटू को भारतवर्ष सम्बन्धी खामुद्विक, सेनिक तथा 
हवाई शक्ति, भारतीय सामुद्रविक बेड़ा, ओर वालंटियर। 

२--विदेशों, तथा देसी रियासतों से सम्बन्ध । 

३--ब्रिटिश भारत के, आठ बड़े प्रान्तों को छोड़ कर, अन्य 
भाग। 

४--आमदोर के, रेल, सेनिक पुल, ओर आन्तरिक्त जल 
मार्ग । 

५--जद्ाज, ओर समुद्र में रोशनी के मीनार | 

६--बन्द्रगाह, छूत के रोग के समय समुद्र तट पर जाने 
की आज्ञा, और सेनिक अस्पताल । 

७-डाक, तार ओर टेलीफोन । 
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८--भारतीय आय, जिसमें आयात नियात कर, आय कर, 
नमक आदि की भह्दं सम्मिलित हैं। 

६--पसिक्का तथा नोट । 

१०--भारत का साबंजनिक ऋण 

११--से विड़ बेड । 

१२-- दी वानी और फौजदारी कानून । 

१३--व्यापार तथा बैड का काम, ओर व्यापारिक कस्पनियां 
या समितियां । 

१४--अफीम आदि पदार्थों की पेदाचार तथा खपत का 
नियन्त्रण । 

१७--मिट्टी का तेल ओर सुफोटक पदार्थों का नियन्त्रण ॥ 

१६--भूमि को माप । 

१६--अधिकांश खनिज्ञ-उन्नति का काम । 

१८--आविष्कार ओर डिजाइन ( नकशे )। 

१६--कापी राइट ( किताब छापने का पूरा अधिकार 9 
देना । 

२०--विदेशों के जाने, या वहां से आने की द॒ज्ञाजत देना । 

२१--केन्द्रस्थ पुलिस संगठन, रेलवे पुलिस, तथा हथियार # 

२२--वैज्ञानिक तथा ओद्योगिक अन्वेशन और निरीक्षण- 
शाला | 

२३--ईसाई धर्म की व्यवस्था | 


२४- प्राची भें विंग्रेयों की. हिंगी। 


४४ ४4 5 5 ध अध ु4 3 5 5 घेध अिजा 3 ञधध ० 3 3धञध ५ आम ५.३» ७.2 २०९९/३ सका 


भारतोय राजस्व व्यवस्था ५५ 


की बडी औलड » आह अल्‍जिज बनी आज आओ ४ मा चना जा अजित ५3 आओ ४ जण आन न ढक 3 ,॑ ७, आटा 5 पऔऑओ हा 5 हिल ड़ अब 5. ७+ + आल तट 3त2 59 टी च/+े ?ट ये च्् 


२५--पशु विद्या । 

२६--उ6का ( टूटते तारों ) सम्बन्धी विज्ञान । 
२७--मनुष्य गणता और लेखा । 

२८--अखिलल भारतवर्षोय नोकरियां । 

२६-कुछ प्रान्तीय विषयों की व्यवस्था । 

३०-ज्ञो विषय प्रान्तीय नहों हैं । 

ग्रान्तीय विषय--झुधारों से प्रान्तीय विषय दो भागों में 


विभक्त हैं, रक्षित और हस्तान्तरित । रक्षित विषय गवनंर की 
प्रबन्ध कारिणी सभा के सदस्यों के अधिकार में रहते हें । हस्ता- 
न्‍्तरित विषय मन्त्रियों के अधिकार में होते हैं। मन्त्री प्रायः 
व्यवस्थापक परिषदों के चुने हुये सदस्यों में से गबनर द्वारा 
नियुक्त किये जाते हें । 
रघ्तित पिषय--भिन्न २ प्रान्तों में कुछ अन्तर होते हुये 
भी साधारणतया निम्नलिखित विषय रक्षित हैं-- 
१-आबपाशी तालाब ओर नहर । 
२-जमीन की मालगुज़ारी । 
३-अकाल निवारण । 
४-न्याय विभाग और स्टामस्प । 
५-प्रान्तीय कानूनी रिपोर्ट । 
६-उन खनिज्ञ सम्पत्तियों की उन्नति जिनपर सरकार कः 
अधिकार है। 
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$-ओद्योगिक विषय जिनमें कारखाने, मज़दूरी सम्बन्धी 
बाद विवाद, बिजली, वोयलसं, गेस, धूंये का कष्ट, ओर 
मजदूरों की कुशल सम्मिलित है । 

८-छोटे प्रान्तीय बन्द्रगाह । 

६-अन्द्रूनी पानी के काम, नाले आदि । 

१०-रेलवे पुलिस को छोड़कर अन्य पुलिस । 

११-समाचार पत्रों और छापेखानें का नियन्त्रण । 

१२-जरायम पैशा ज्ञातियां । 

१३-केद्खाने और खुधार-शालाय । 

१७-सरकारी छापाखाना। 

१५-भारतीय तथा प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाओं के लिये 
मत देने, ओर निर्वाचन होने को व्यवस्था । 

१६--ओभोषधो तथा अन्य पेशों की येग्यता । 


१७--भारतीय या अन्य सावंज्ञनिक नौकरियां, जो प्रान्त के 
मीतर हों। 


१८--नयै प्रान्तीय टेक्स । 

१६--रुपया उधार लेना । 

२०--किसी प्रान्तीय विषय सम्बन्धी कोई प्रान्त का कान्‌न 
प्रयलित कराने के लिये जुर्माना, दण्ड या कद की सज़ा । 

२१--विविध, (अ) जुए सम्बन्धी नियम, पशुओं पर निदंयता 
रोकना, (इ) जड़ुली पशुओं की रक्षा, (६) विषैले पदार्थो' का 
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नियन्त्रण, (उ) मोटर सवारियों का नियन्त्रण, (3) नाटक ग्ुह 
ओर सिनेमेटोग्राफ़ों का नियन्त्रण । 


हस्तान्तरित विषय--निम्नलिखित विषय प्रायः 

हस्तान्तरित हें-- 

१--स्थानीय खराज्य । 

२--ओषध प्रबन्ध ओर साव॑ज्ञनिक स्वास्थ । 

३--कुछ अपवादों को छोड़ कर, शिक्षा । 

४--सार्वज्निक कार्य, (अ ) सावजनिक इमारतें, ( आ ) 
सैनिक महत्व वाली छोड़कर, अन्य सड़कें, पुल ओर घाट, (इ) 
टामवे जो प्रान्तोय व्यवस्था के अधीन हों, (६) लाइट ओर 
फोडर ( छोटी ) रेलवे । 

४--खेती ओर अफीम । 

६--सहयेग समितियां । 

७--जन्म, झत्यु ओर शादियों को गणना। 

८--सिविलू जीव चिकित्सा विभाग। 

६--जड़ूल, ओर उनमें शिकार की रक्षा | 

१०--दस्तावेजेां की रज़िस्टरी । 

११--धार्मिक व दान वाली संसस्‍्थायें। 

१२५--उद्योग धन्धों की उन्नति जिसमें औद्योगिक अन्वेशन, 
तथा शिक्षा सम्मिलित हैं । 

१७--खाद्य तथा अन्य पदार्थों में मिलावट । 
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१३--तोल तथा माप । 
१५--अजायबधघर ओर चिड़ियाघर । 


भारतोय वजट के नियस--भारत सरकार का अनु- 
मानित आय व्यय का विवरण, प्रतिवष भारतीय व्यवस्थापक सभा 
और राज्य-परिषद्‌, इन दोनों सभाओं के सामने रखा जाता है । 
गवर्नरज़नरल की सिफारिश बिना किसी काम में रुपया लगाने का 
प्रस्ताव नहीं किया जा सकता । निम्न लिखित विभागों में 
रुपया लगाने के विषय में कोंसिल-युक्त गवनंर जनरल के प्रस्ताव 
व्यवस्थापक सभा के वेट ( मत ) के लिये नहीं रखे जाते, न 
सालाना विवरण के समय केाई सभा उन पर वाद विवाद कर 
सकती है, जब तक गवर्नर ज्ञ़नरल इसके लिये आज्ञा न देदेः-- 
( १) ऋषण का सूद । 
(२ ) ऐसा ख़छ जिसकी रक़म कानून से निर्धारित हो । 
(३ ) उन लोगों की पंशन या तनझुवाहें, जो सम्राट या 
भारत-मंत्री द्वारा या सम्नाट की स्वीकृति से नियुक्त 
किये गए हों । 
(४) चीफ कमिश्नरों या जुडिशल कामिश्नरों का 
घेतन । 


(५) वह खर्च, जिसे कौंसिल-युक्तगवनंर जनरल ने ( अ ) 
धार्मिक, (आ) राजनैतिक, या (इ) रक्षा अर्थात्‌ सेना सम्बन्धी 
टहराया हो । 
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इनके। छोड़कर बज्नट के अन्य बिषये के खन्‍ं के लिये 
कोसिल-युक्त गवनर जनरल के अन्य प्रस्ताव व्यवस्यापक सभा 
के वाट (मत ) के चास्ते, माँग के खरूप में रखे जाते हें। सभा 
के। अधिकार है कि वह किसी माँग के खोकार करे य न करे, 
अथवा घटाकर खीकार करे, परन्तु कौंसिल-युक्त गवनर जनरल 
सभा के निश्चय के रद्द कर सकता है। विशेष दशाओं 
में गवनर जनरल ऐसे खच के लिये स्वीकृति दे सकता है जो 
उसकी सम्मति में देश की रक्षा या शांति के लिये आवश्यक हो 
बजट राष्ट्र-परिषद्‌ में भी पेश होता, पर उसे घटाने या 
किसी माँग के अस्वीकार करने आदि का अधिकार केवल 
भारतीय व्यवस्थापक सभा के ही है । राज्य-परिषद्‌ अपने प्रस्ताव 
आदि से सरकार की आर्थिक नीति या साथनें की आलेचना 
कर सकती है, बजट में किसी टेक्स के प्रस्ताव के संशोधित, 
या उसे रद्द कर सकती है। व्यवस्थापक सभा से टेक्षस के प्रस्ताव 
याकायदा बिल के रुप में आते हें, उनका देने सभाओं से 
पास होना ज़रूरी है । यद्यपि राज्य-परिषद्‌ रुपए सम्बन्धी किसी 
बिल के प्रारम्भ नहीं कर सकती, परंतु उसके वाद-विवाद और 
निपटारे में भाग ले सकती है । 
आतीय बजट के नियम--प्रान्तीय बज़ट के प्रांतीय 
सरकार, कार्य कारिणी के सदस्य और मंत्री मिल कर बनाते हैं । 
प्रान्तीय आय में से सब से प्रथम भारत-सरकार का हिस्सा देना 
दोता है, उसके बाद रक्षित विषयें का अधिकार दह्ोता है। शेव 
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आय हृस्तांतरित विषयें के लिये रहती है, इसे मंत्रो भिन्न भिन्न 
मद्दों के लिये विभक्त करते हैं । अगर आय काफ़ी न हो, ते नये 
टैक्सें से उसकी पूर्ति की जातो है, इसका निश्चय गवनंर भोर 
मंत्री करते हैं। अगर नया टैक्स ऐसा लगाना हो, ज्ञो प्रान्तोय 
सरकारों के अधिकार में न हो ते भारत-सरकार की अनुप्ति 
ल्‍ी जाती है। 


बजट एक नक्‍रो की शक्तक में, प्रति वष परिषद्‌ के सनन्‍्मुख 
उपस्थित किया जाता है, और आय के खचब करने के लिये 
प्रांतीय सरकार के प्रस्तावों पर ( माँग के खरूप में ) परिषद्‌ 
का मत लिया जाता है | परिषद किलो माँग के खोकार कर 
सकती है, या डसे पूर्णतया अथवा डसके क्रिसो अंश के 
अखोकार कर सकती है । इस विषय में इन नियमें। पर ध्यान 
दिया जाता है-- 

( १) व्यय की निम्नलिखित मद्दों के प्रस्तावों पर परिषद 

के वाट नहों लिये जाते-- 

( क ) जो रकम प्रांतीय सरकार की ओर से कॉसिल-युक्त 
गवनर जनरल के देनी होती है, (यह निश्चित की 
हुई है। ) 

( ख ) ऋण ओर उस पर व्याज़ | 
(ग)जो ख़च किसी कानून से निश्चित हो 
चुका है । 
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(घ ) उन लेगा का वेतन जो सम्नाट द्वारा या 
उनकी पंसंद से अथवा कॉोंसिल-युक्त भारत- 
मंत्री द्वारा नियुक्त किए गये हों । 

( डः ) प्रांत के हाईकेर्ट के जज्ञों तथा एडवेकेट जन- 

रल का वेतन । 

(२ ) अगर केई माँग रक्षित विषय सम्बन्धी हो और 
गवर्नर यह निणय कर दे कि उस विषय सम्बंधी उत्तरदायित्व 
के पूण करने के लिये उसकी आवश्यकता है तो प्रांतीय सर- 
कार, परिषद्‌ के फेसले के। रद्द कर सकती है। 

आवश्यकता के समय गवनर ऐसे खच के किये जाने का 
अधिकार दे सकता है जो उसकी सम्मति में प्रांत की शांति 
या सुरक्षा के लिये अथवा किसी विभाग के संचालन के लिये 
ज़रूरी हो । जब तक कि गवनर परिषद के इस बात की 
सिफारिश न करे, केाई रकम किसी काय के लिये व्यय करने 
का प्रस्ताव नहों होता । 


सुधार झौर कॉंसिल-युक्त भारत मंची--छुधारों 
से भारत मंत्री ओर भारत सरकार के पारस्परिक सम्बन्ध में 
नियमानुसार केई परिवतन नहीं किया गया । हां, यह सम- 
भोता रखा गया है कि भारत मंत्री इस बात का विचार रखे कि 
जिन विषयें में भारत सरकार ओर भारतीय व्यवस्थापक 
सभायें सहमत हों उनमें वह बहुत कम, और विशेष दशाओं में 
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ञ््ा 


ही हस्तक्षेप करे। यथा सम्भव हस्तक्षेप ऐसे विषय में हो 
जिससे साप्रात्य की अन्तर्राष्ट्रीय क्तंब्यता की रक्षा हो, या जो 
ब्रिटिश सरकार के आ्िक प्रबन्ध सम्बन्धी हो | 
पानतेा के हस्तान्तरित विषयें में भारत मंत्री के 

हस्तक्षेप करने का अवसर अब कप है । रक्षित विषये। के निय॑- 
ञ्रण के सम्बन्ध में भन्तिम अधिकार पालियम्रेण्ट या भारत 
मंत्री के ही है, तथापि भारत सरकार के इस विषय में पहिले 
की अपेक्षा अधिक अधिकार होगये हैं । 

सुधार ऐक से यह निश्चय हुआ है कि सम्राट के अन्य 
मंत्रियों को भांति भारत मंत्री का भो वेतन ब्रिटिश कोष से ही 
दिया जाय और पालियामेण्ट प्रति वध उस पर वाट दे । 

हाई कमिश्नर--खुधार ऐक के अनुसार भारतवष के 
लिये इंग्लेड में हाई कमिश्नर की नियुक्ति होती है। इस पदा- 
ख्िकारो के उन विषयों में से कुछ सोंपे जाते हैं ज्ञो पहिलछे 
भारत मंत्री के अधीन थे, जेसे सरकार के लिये किसो माल का 
ठेका देना, विदेशों में स्टोर, रेलवे का सामान अदि खरीदना । 
ओपनिवेशिक सरकारें खयं अपना अपना हाई कप्तिश्नर नियुक्त 
करती हैं, परन्तु भारत के लिये हाईकमिश्नर की नियुक्ति भारत 
सरकार द्वारा न है।कर ब्रिटिश सरकार द्वारा ही हुई है । 


भावी सुधार कमोशन--छुघार ऐक्‌ में ऐसी व्यवस्था 
की गयी है कि इसके पास हे।ने के दूस वष बाद एक कमीशन 
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नियुक्त किया जायगा जो ब्रिटिश भारतवष की राज्य पद्धति, 
शिक्षा को वृद्धि और प्रतिनिधिक संस्थाओं के विकास तथा 
इसके सम्बन्ध में अन्य विषयों की जांच करेगा, ओर इस 
बात की रिपोर्ट करेगा कि उत्तरदायी शासन के सिद्धान्त के 
स्थिर करना कहां तक उचित है तथा उस समय जे उत्तरदायी 
शासन प्रचलित हो, उसे कहां तक बढ़ाना, बदलना, या घटाना 
ठीक होगा । 


सिलेक्‌ कमें टी--भारतीय विपषयें पर विचार करने के लिये 
हाउस आफ कोमन्स की एक विशिष्ट समिति ( सिलेक कमेटी ) 
प्रति व के आरम्भ में नियुक्त होतो है। वह पालियामेण्ट में 
भारतीय आय व्यय के वाषिक वाद विवाद से पहले अपनी 
रिपोर्ट देती है, जिससे पार्लियामेण्ट के यहां के सम्बन्ध में 
विचार करने का विशेष अवसर मिले | 


सुधारों को झआलोचना--राजख व्यवस्था सम्बन्धी 
खुधारों का वर्णन हो चुका | अब इन की कुछ आलेचना करते 
हैं ।# विदित हो कि प्रान्तीय सरकार में आय पर मंत्रियों के 
केवल हस्तान्तरित विषयें के सम्बन्ध में कुछ अधिकार दिया 
गया है। यदद बहुत थाड़ा है। परन्तु भारत सरकार में प्रज्ञा 
के काई ऐसा भी अधिकार प्राप्त नहीं है । उसके प्रबन्ध कर्त्ता 


जन अऑ७»+---++++ 


अलन> कपल ५: कद ९+२लंन्करकल। 


$9 इस विषय में 'मयांदा' में पकाशित श्री ० एन, एम, मजुमदार महा 
शय के लेख से सहायता ली गयी हे ।-लेखक 
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नामज़द होते हैं, ओर देश की आय पर पूराखत्व रखते हैं, वे 
प्रज्ञा द्वारा कभी पृथक्‌ नहों किये जा सकते । ऐसे प्रबन्ध का 
कारण यह बताया गया है कि भारत सरकार के भारत मंत्री 
तथा पालियामेण्ट के प्रति अपना उत्तरदायित्व स्थिर रखना 
चाहिये। 
भारत सरकार का भारत मंत्रों के प्रति उत्तरदा यित्व- 

अब यह विचा रणीय है कि जिस राज्य प्रणाली में पालियामेण्ट 
की प्रभुता पूर्ण रूप से है, वहां साम्राज्य का काई भी भाग 
सम्राट के किसी सेवक के प्रति उत्तरदायो नहों होता । भारत 
मंत्री सम्राट का एक कार्यकर्ता मात्र है। उसके प्रति भारतीय 
उत्तरदायित्व का प्रश्न उपस्थित करना मानें पालियामेण्ट की 
समकक्षा की एक दूसरी शक्ति खड़ा करना है । यह बात 
विढ्कुल नियम विरुद्ध है। 


पालियामेण्ट के प्रति उत्तरदायित्व--सिद्धान्त से 
पालियामेण्ट, भारतीय विषयें पर भारत मंत्री द्वारा पूर्ण 
नियंत्रण करती है, परन्तु वास्तव में पालियामेण्ट का कार्य भार 
इतना बढ़ा हुआ है, ओर उसे इंगलेड से घनिष्ट सभ्बन्ध रखने 
वाले विभागों की इतनी चिन्ता रहती है कि वह भारतीय 
विषयें पर बहुत ही कम ध्यान दे सकती है । खुधारें से अब 
भारत मंत्री का वेतन ब्रिटिश काष से मिलता है, अतः ब्रिटिश 
सरकार के आय व्यय सम्यन्धी बाद विवाद में भारतीय विषयों 
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की चचोा कुछ अधिक होने की सम्भावना है, परन्तु वह पयांप्त 
नहों । पालियामेण्ट में ऐसे सदस्य बहुत कम होते हैं जिन्हें 
भारतीय विषये का यथेष्ट शान है; जो होते हैं, उनमें से कुछ 
थाड़े से प्रशंसनोय अपवादेों के छोड़ कर, अधिकांश में, भार- 
तीय हित की द्वष्टि से विचार नहों करते, अपने देश के स्वार्थ 
साधन में लगे रहते हैं । सुधारों से, प्रति वर्ष भारतीय विषये+ 
पर विचार करनेके लिये पा लियामेण्टकी एक सिलेक्‌ कमेटो बनाई 
जाने की व्यवस्था की गयोी है । परन्तु जब तक इस कमेटी में, 
एवं हाउस-आफ-कामन्स में, भारतवष अपने यथेष्ठ प्रतिनिधि नहीं 
भेजता, तब तक पालियामेंटका भारतीय विषयेंपर कुछवास्तविक 
नियंत्रण नहों ही सकता। इसका परिणाम यह हे।ता है कि भारत 
सरकार, विशेषकर आय सम्बन्धी विषयों में प्रज्ञा-प्रतिनिधियें 
से अनियंत्रित रहकर पालियामेंट के निरीक्षण में भी नहीं रहती । 
जब प्रज्ञा प्रतिनिधियें का काप पर अधिकार नहीं, ता उनका 
साधारण कार्यों पर भी नियंत्रण नहों रह सकता । यह व्यवस्था 
शीघ्र बदछ जानी चाहिये ओर भारतीय केपष पर भारतीय 
व्यवस्थापक सभा को पूण अधिकार होना चाहिये, साथ ही 
व्यवस्थापक सभा में प्रजा-प्रतिनिधियां, अथांत्‌ निर्वाचित 
सद॒स्यों की प्रधानता रहनी चाहिये । 


ग्रानन्‍्तों का विचार--यह तो हुई भारत सरकार कौ 


बात, अब प्रान्तों का विचार कीजिये । पहले कहा जा चुका है 
है 
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अल 


कि प्रान्तीय सरकारों में प्रज्ञा के प्रतिनिधियों के आय पर जो 
नियन्त्रण-अधिकार है, वह बहुत कम हैं । 


प्रवन्धकारिणी परिषद के सदस्यों तथा मन्त्रियों में भेद भाव 
रखा गया है ओर शासन काय दो भागों में विभक्त किया गया 
है। रक्षित विषयें का, आय पर प्रधान अधिकार है; व्यवस्था पक 
परिषद्‌ उन पर होने वाले व्यय में कुछ हस्तक्षेप नहीं कर 
सकती, क्‍योंकि गवर्नर इस बात का निणय पत्र दे सकता है कि 
इस प्रकार धन व्यय करना आवश्यक है । मन्त्री या तो अपनी 
स्थिति से संत॒प्ट रहें, अथवा अधिक धन प्राप्त करने के लिये 
कर लगाने का अप्रिय काय करें। यद्यपि मन्त्रियों के कहने का 
कुछ प्रभाव नहीं है , तथापि मंत्री रक्षित विषयों पर किये हुए 
व्यय के लिये भी उत्तरदायी रहते हें। मन्त्रियों और प्रबन्ध- 
कारिणी परिषद्‌ में जो मत भेद होता है, उसका निर्णय गवन र 
के हाथ रहता है । मन्त्री या तो निरन्तर प्रबन्धकारिणी परिषद्‌ 
से बाद विवाद करे अथवा वे भी सरकारी कर्मचारियों की 
हां में हां मिलाते रहें। ऐसी व्यवस्था में वे अपना कक्तव्य 
पालन कर ही केसे सकते हैं ? 


राजनेतिक शिक्षा की यह पद्धति अच्छी नहीं-- 


इस प्रकार जब दस वर्ष के अनन्तर कमीशन द्वारा 
भारतवासियां की शासन-विषयक योग्यता| की परीक्षा है।गी 
तो सम्भवतः उसका यही निण य हेगा कि भारतवासी उत्तर- 
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दायी शासन के मार्ग पर आगे बढ़ने के येणग्य नहीं हें, उन्हें 
कुछ समय और प्रतीक्षा करनी चाहिये | इस प्रकार कदाचित्‌ 
पहिला ही पाठ फिर पढ़ाया जावे । 
खुधार येजता के रचयिताओं ने येजना का अभिप्राय: 
आलुक्रमिक पाठों द्वारा ज़सा के राजनेतिक शिक्षा देना बताया 
था, परन्तु जब प्रज्ञा-प्रतिनिश्ियों का आधिक खतनन्‍त्रता नहों 
दी गयी तो यह उद्द श्य सिद्ध हो नहों हो सकता । 
प्रबन्धकर्त्ता, य्यवस्थापक परिषदों के पति 
उत्तरदायो होने चोहिये--छुधारपेजजना के रचयिताओं 
ने कहा है कि यदि प्रतिनिश्रियों के इस बात की शक्ति दे दी 
जाय कि वह शासन के छिए भावश्यक घन देना अंगीकार कर 
या ना कर, तो सरकार को शक्ति जड़ीभूत हो ज्ञायगी ।! इस 
वाक्य से उनका भारतीय जतता में घोर अधिएवास प्रकट 
होता है | पुनः यदि यही मान लिया जाय कि प्रबन्ध कारिणी 
परिषदों के अपती आवश्यकतानुसार घन एकत्र करने और 
इच्छानु सार व्यय करने को क्षमता होनी चाहिये तो प्रश्न यह 
है, कि वह किस के प्रति उत्तरदायी रहें। उनका भारतमन्त्री 
ओर पालियामेंट के प्रति उत्तरदायो रहना तो वैसा ही अनु चित्‌ 
है, जेसा भारत-सरकार का । इस छिये उन्हें व्यवस्थापक परि- 
पदों के प्रति उत्तरदायी रहना चाहिये और ब्यवस्थापक परि- 
यदों के सदस्य सब निर्वाचित होने चाहिये। इस प्रकार प्रान्तों 
के प्रबन्ध का नियन्त्रण प्रज्ञा-प्रतिनिधियां से होना चाहिये । 
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जो कर-दाता सरकार के विविध कार्यों के लिए धन देते हें, 
उनके प्रतिनिधियों को ही उस धन के ब्यय करने के सम्बन्ध में 
पूरा अधिकार होना चाहिये। कर-दाताओं का यद्द अधिकार 
सब सभ्य देशों में स्वीकार किया जाता है। भारतवर्ष में भी 
ऐसा होना चाहिये। 





सरकारी हिसाब--विदित हो कि सरकारी हिसाब का 
वर्ष, एक वर्ष की १ अप्रेल से आगामी वर्ष की ३१ मार्च तक 
समझा जाता है। हिसाब का वष आरम्भ होने से पूरे उसके. 
सब आय व्यय का अनुमान किया जांता है | इसे बजट या आय- 
व्यय-अनुमान पत्र (५02०६ 25070 906) कहते दे । इसे तेयार 
करने के समय गत वर्ष के आय व्यय के अनुमान को संशाधित 
कर लिया जाता है; इसे संशोधित अनुमान(१०४४४०० 8507५६८) 
कहते हैं। बजट के समय गतव्ष का लगभग ११ महीने का 
असली हिसाब ओर शेष समय का अनुमानित हिसाब रहता है । 
पोछे चष भर की आय व्यय के ठोक ठीक अंक मिल जाने, 
प्र हिसाब (8०८००॥६७) प्रकाशित हीता हे | 


सरकारी अभ्याय ठयय में, व्यय का सहत्व-- 
व्यक्तिगत आय व्यय ओर सरकारी आय व्ययमें बड़ा अन्तर है । 
मनुष्य प्रायः पहिले अपनी आय को देखते हैं और उसके 
अनुसार खर्च निश्चय करते हें । इसके विपरीत राज्य 
अपने सन्मुख पहिछे यह विचार रखता है कि उसे देश 
में क्या क्या काम करने हैं, उनमें (कितना खर्च होगा | 
इस खर्च के लिये वह अपनी आय-प्राप्ति के मार्ग निकालता 
है ओर विविध कर निश्चय करता है। हां, जब राज्य का 
खच बहुंत अधिक बढ़ जाता है ओर करों के बढ़ाने से भी 
ठीक काम नहीं चलता, तव उसे क्रिफायत करने, और आय 
को लक्ष्य में रख कर खर्च करने का बिचार दह्ोता है । 
परन्तु यह विशेष भवस्था की बात ठहरी । साधारणतया 
जैसा कि ऊपर कहा गया है, खच का हिसाब रूगाकर आय 
निश्चिय की जाती है | इसलिये भारतीय राजस्व के वणन 
में सरकारी व्यय का विचार पहले किया जायगा, ओर सप्कारी 
आय का पीछे । 


भारत सरकार को व्यय--भागे भारत सरकार का 
तुलनात्मक व्यय दिया जाता है। 
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पिछले नक्शे से मालूम होगा-- 
(क) सरकार किस किस मद्द में और कितना कितना व्यय 
करती है। 


(ख) खन्‌ १६१३--१७ ई० (युद्ध से पहले ) की अपेक्षा 
अन्य वर्षो में, भिन्न भिन्न मद्दों में व्यय कितना बढ़ा 
है। सुधारों के बाद हिलाब रखने के ढड़' में कुछ परिवतंत 
हो गया दे । तुलना ठीक करने के लिये सन १६१३--१४ ६० के 
खच के अड्ड. उस हिसाब से ( किफायत कमेटी की 
रिपोट के आधार पर ) लिये गये हैं, जेसे वह उस वर्ष सुधार 
हो जाने को दशा में होते ' 

(ग ) सन्‌ १६२२--२३ ई० में व्यय के अनुमान की कितनो 
कम रकम ( सिफ़ ३१ फी सदी ) के लिये भारतीय व्यवस्था पक 
सभा की मंजूरों ली गई है। खुधारों की निःसर्सारता कितनी 
स्पष्ट है ? 

(घ) सन्‌ १६२३--२४ ६० में व्यय के अनुमान जो कमी की 
गई है, वह कितनी कम है । 


मो का छयौरा और शालेच ना--अब हम इस 


नकरी में दी हुई सन्‌ १६२२--२३ ई० के अनुमानित व्यय को 
मद्दों का ब्यौरा देते हुये उनके व्यय की थोड़ी थोड़ी आलोचना 
करते हैं। आवश्यकतानुसार फकिफायत कमेटी के मत का भी 
विचार किया जायगा। 


हि हा # 2 आधे #+ 2 # ही, कर जुकि 
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स्मरण रहे कि जो व्यय ऐसी मह्दों के सम्बन्ध में है, जिनके 
विषय केन्द्रीय नहीं है, चरन प्रान्तीय है, वह केवल उन छोटे 
प्रान्तों का है जो प्रबन्ध के लिये चीफ कमिश्नरों के, परन्तु 
वास्तव में केन्द्रीय सरकार के ही अधोन हैं। ये प्रान्त पश्चिमोत्तर 
सीमा प्रान्त, कूगं, अजमेर मे रचा ड़ा, देहली, अंडमान निकोबार, 
ओर ब्रिटिश वलोचिस्तान हैं । 
१-आआाय पग्रौप्ति का वयय--इस मद्में आयात निर्यात 
कर; मालगुजारी, स्टाम्प, जंगल, रजिस्टरी, अफीम, नमक 
ओर देशी माल पर कर की आय वसूल करने वाले कर्मचारियों 
के वेतन, आदि के अतिरिक्त अफ़ोम और नमक तैयार करने का 


खर्च भी सम्मिलित है । 
सन्‌ १६२२-२३६० में इस कुल मद्द का अचुमान इस प्रकार था 


आयात नियोत कर ६८,१५,०००. रू० 
आय कर ४६,६८,००० ; 
नमक ' १,७३,२६,०००. ? 
अफोम १,८६,२१,.००० . » 
मालगुजारी १५,५७,००० . ,, 
देशी माल पर कर २,८७,००० श 
स्टाम्प ११,८६,००० ९; 
जड़ल ४८,२७,००७० >> 
रजिस्टरी ४८,००० ल्‍; 


अकाकतशप्रभात्मा ८ (ताउक४;2शक्रर.टईमिकामाए॥मकी 





योग ५,५३,३२२,०९०० रू० 
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अब नमक और अफीम का हिसाब लीजिये। नमक को 
मद्द के खर्च का ध्योरा इस प्रकार है-- 


सरकार द्वारा खरीदे नमक की कीमत २४,६३,०००रू० 

















अन्य व्यय - १,४६,६६,००० ,, 
येग १,७७,२६,००० ? 
घटाओ--व्यवस्था पक समाकी की हुईं फमी १, ७१, ००० ,, 
भारत में खच १,9७२,५८,००० ” 
इडलेण्ड में ” ७१,००० » 
समस्त ये|ग १ ७३,२६,००० रू० 


अफीम के लिये, पोस्त के डोडे, सरकार की देख भाल ओर 
नियंत्रण में परिमित स्थान में ही बोये जाते हैं । कुछ अफीम 
सरकारी एजण्टों के हाथ बेची जातो है। इस महद्द के खर्च का 
व्योरा इस प्रकार है-- 


अफीम की खरीद, काश्तकारों फो 


दी हुई पेशगी सहित, १,६७,५८,००० रू० 
अन्य खच १६,६८,००० गा 
घदाओ-- व्यवस्थापक सभाकी की हुईं कमी २,००, ००० ,, 
भारत में व्यय १,८५,५६,००० 7 
_इजुलेण्ड में , में ४४ ६७,००० ,, 
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कुल योग १,८६,२१०००र० 
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२-रेल---इस मदद का ध्योरा इस प्रकार है-- 


सरकारी रेल 
ऋण पर सूद १६,६६,७७,००० रू० 
कस्पनियों की लगाई पूंजी पर सूद ३,३६,४८,००० ? 
स्‍लों के खरोदने में 








वाधषिक वृति ७५,०३,६०२,००० ? 
क्षति पूति निधि ७५,८२,००० 7? 
सहायता दत्त कस्पनियां १६,८३,००० » 
विविध २३,०७,००० 
येग २५, ६८,५३,००० ? 


३१ मार्च सन्‌ १६२२ ई० तक सरकरोी रेलो में ६४५.०७करोड़ 
रुपये की रकम लगी थी। रेलों से लाभ सन्‌ १६०६ ६० से ही 
होने लगा है, पहले बराबर घाटा ही रहता था। हिसाब से 
मालूम हुआ है कि सन्‌ १६१७-१६ ई० तक घादा पूरा होगया । 


रेलवे कमेटो को रिपोट के _ रेलों के आय व्यय के 


सम्बन्ध में सन्‌ ११५०-२१ ई० की रेलवे कमेटी की रिपोर्ट का 
मुख्य अंश यह था --- 


रेलवे बजट अलग तेयार किया जाय ओर बड़ी व्यवस्थापक 
सभा में पास कराया ज्ञाय। रेलवे विभाग अपनी आमदनी. 


$“ शी शारदा” साचे १९२२, फे आधार पर । 
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ओर खर्च का जिम्मेदार हो | रेलवे-ऋण का व्याज़ चुकाने पर 
बाकी बचत को स्वेव्छानुसार व्यय करने की उसे खाघोनता 
होनी चाहिये | वह चाहे उसे नया काम जारी करने के लिये 
लगावे, आगे के लिये रख छोड़े, अथवा उसे खुधार या उन्नति 
के कामों में खरे करें | हां, सरकार उसके हिलाब की जांव 
निष्पक्ष व्यक्तियों द्वारा कराती रहे । 

इस विषय पर फिर से विचार करने के लिये भारत सरकार 
ने नवम्बर सन्‌ १६२१ ई० में एक नई कमेटी नियुक्त की, जिसने 
यह सिफारिश की, कि अभी हाल में रेलवे बन्नरट अलग न रखा 
जावे; क्योंकि उसके अलग रखने से जो करीब ११ करोड़ रुपये 
की वाधषिक कमी होगी, उसकी पूर्ति करना भारत सरकार के 
यलये बहुत कठिन हो आवेगा। इस कमेटी ने एक सिफारिश 
यह की है कि पांच वर्षा" के रेलवे सुधारों का कार्य-क्रम पहले 
से तेयार किया जांया करें ओर जितनी रकम की जरूरत हो, 
चह पाँच साल के लिये एक दम मंजूर कर दो जाया करे । 
इस सिफारिश के अनु खघार आगामी पाँच वर्षो के लिये ( सन्‌ 
१६२२-२३ से सन्‌ १६२६-२७ तक ) रेलवे-बोर्ड ने खर्च का अनु- 
मान इस प्रकार किया है :- 
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माल के डब्बों के लिये ४८.५. करोड़ रुपये 
मुसाफिरों के डब्बों के लिये... १८.० 2 
पेजिनों के लिये ३०.० >>... >> 
पुरानी लाइनों ओर पुलों को 
सुधारने के लिये १०.० क्र 
लाइन दोहराने के लिये १२.५ 
गोदाम और स्टेशनों के लियि. २०,० 8 «टी 
कारखानों के लिये १०,० 9... 7 
जिन लाइनों का घनना आरम्भ 
हो गया है, उन्हें पूरा करने के लिये ५.० 2 2 
याग १५७ करोड़ रुपये 


नवीन कमेटी ने अन्ततः अगले पांच वर्षों के लिये १५० 
करोड़ रुपये मंजूर किए । इस हिसाब से प्रति वर्ष रेलवे. 
सम्बन्धी कामों में ३० करोड रुपये ख़च किये जायेँगे। 

किफायत कमेटो का सत-किफ़रायत कमेटी ने 
लाइने उख/ड़ने और फिर से बैठाने की फजूल खर्चो की आलो- 
चना को हैं, ओर ऐसी लाइनों के खर्च की ओर विशेष रूप से 
ध्यान दिलाया है, जिनसे इस समय मुनाफा नहों द्वोता। 
कमेटी का खयाल है कि कितनो हो लाइनों में ज़रूरतले ज्यादा 
पेजिन और डब्ये रखे गए हैं, उसकी सिफारिश है किबे-पुनाफे 
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की लाइनों फा खर्च घटाया जाय | सब रेलों में काम चलाने 
का खचं, दस हिसाब से घटाना चाहिए कि सरकार ने जितनी 
पूंजी लगाई है, उस पर मामूली हालत में कम से कम ५॥ 
फीसदी मुनाफा हो । रेलवे के जमा-खच्॑ रखने के ढंग में संशो- 
घन किया जाय, रेलों के एजन्ट जनरल मेनेज़र कहे जाया करे 
ओर वे अपनी रेलबे के इन्तज़ाम खर्च तथा आमदनी के जिम्मे- 
दार रहें । सन्‌ १६२२-२३ में ६८, ५६,००,००० रू० के खर्च का 
अनुमान किया गया था। कमेटी का प्रस्ताव है कि सन १६२०३- 
२७ ई० में ६७ करे।ड़ ही खच्च किये जांय । इस प्रकार७॥ करेड़ 
की किफ्रायत की गई है। सन १६२३-२७, ई० में ६७ करोड़ हो 
खच किये ज़ांय । इस प्रकार ४॥ करेाड़ की किफायत की थाई 
है। सन्‌ १६२३-२४ ६० में कुल आय ६५,५७,२७,००० रू० होने का 
अनुमान किया गया है, इसमें ६४ करोड़ रुपये रेलवे चलाने 
के खच्च का निकल जाने से शेष ३१ करेड़ से अधिक वास्तविक 
आय रहने का अनुमान किया गया है। 


३-अावबपाशी-इसका ब्यौरा इस प्रकार है- 
ऋण पर सूद ६,७५१,००० रु० 
अन्य ब्यय १,३३,००० ५७ 
आबपाशो के लिये निर्माण काय. ३५,००० ” 





येग ११,१६,००० “ 


केन्द्रीय व्यय ७६ 
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४-डाक आर तार--इस मद्द का ब्योरा इस प्रकार है- 


ऋण पर सूद ६६,००,०००रुपये 
अन्य व्यय ३१,६१,०००? 
ये।ग ६9,६१,०००” 


किफायत कमेटी का सत-इरू मद्द में, किफायत 


कमेटी के मतानुसार मुख्य सुख्य एचात निम्नलिखित द्योनी 
चाहिये-- 


कर्मचारी घटा कर २५ लाख रू० 
डाल लेजाने के काम में 8 ? 7? 
डाकखाने आदि बताने ओर रखने में ६ ? १? 
सामान खरोदने में ५७ ? ? 
कमंचारिये। के मकान किराये ओर सफर खर्च में ७ ” ? 


कुसों मेज़ आदि सामान तथा 
आकस्मिक आवश्यकता में १७५. ? २ 
इ'डोयोरपियन तांर विभाग की छोटी छोटी बातों में 9 ? * 
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४-सावजनिक ऋण का मूद-इस मदद का व्यौरा इस 


प्रकार है-- 
साधारण ऋण का सूद २८, २७, ३१, ००० रू० 
घटाओ--रेल को मद्द का सूद १७, ५६, ६१, ०००” 
? ंचाई की मद्द का सूद ६, ७५१, ००० ? 


” डाक ओर तार की मद्द का सूद ६६ ९०, ००० ? 
» प्रान्तीय सरकारों से लिया 


जाने वाला सूद २, ६६, 9३, ००० ” 


शेष--साधारण ऋण को मद्द का सूद ६, ६२, ४६, ७०० », 
3 रथ बडे $ 
सेविंग बक ओर प्राविडंट फंड आदि 











अन्य देनियों पर सूद ३, २३, ५३, १०० ? 
क्षति पूत्ति निधि २, ०७, ००,००० ,, 
येग १५, २०, ०६, ००० ,, 


इस विषय का सविस्तर उदछेख आगे ख्तंत्र परिच्छेद में 
किया जायगा। 
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<१ 


सिविल शासन--इस महू का ब्योरा इस प्रकार है-- 


शासन व्यवस्था 
गवनंर जनरल, चीफ कमिश्नर, 
और प्रवन्ध कारिणी कौंखिले 
वयवस्थापक सभायें 


सेंक्रेटेरियट और हेड कार्ट रों के आफिस ८०, ३१, ००० 


छोटे प्रान्तों के जिले के शासक 
आन्तरिक विभाग 
हिसाब की जांच 


न्याय विभाग 
जेल 


पुलिस 

बन्द्रगाह 

इसाई धर्म विभाग 
राजनेतिक विभाग 
विज्ञान 

शिक्षा 

स्वास्थ ओर चिकित्सा 
कृषि 

उद्योग धन्चे 

हवाई जहाजादि 
विविध विभाग 


समान क्रषाउतराभमकानत++त 3 पापा). साजऋआ;र०ाला2:रामरफ्रपाबातउ के 


ये।ग 


२०, ७६, ००० रू० 


5 ५०, ०७००0 “? 


१६, १४, ९०० ,, 
७४६, ६१, ००० ? 
८१, 9६, ००० 
२०, ०२, ००० 
४७७, २३, ००० ? 


८१, २६, ००० ? 
२७५, ०८, ००० 7” 
३०५, ७४२, ००० ?? 
२, ८८, ६€६, ००० 
१, ०८६, १८, ००० 2? 
३२, ५०, ००० ४ 
४६, ६८, ००० ? 
२२, ६६. ००० ? 
१, छ७छ, ००० ? 

छेछ, ००० ? 

२७५, ६८, ००० ? 


फडा*हरा ७) अशिकवि-प ०907 शाक* (नाक, धपप्रधरातकतक अधलकना>>मम्फकन-कादपकुलुफी) 


६, 38, ०६, ०००० 


<२ भारतीय राजश्नस्‍्त 
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भारतवष में ऊंची नौकरियां प्रायः अंगरेजों को ही दी 
जाती हें | यहां उन्हें कितना भारो भारी वेतन दिया जाता है, 
इसके कुछ उदाहरण ली जिए;--- 


अधिकारी वाषिंक वेतन 
गवनर जनरल २, ५०, ८०० रू० 
गवनंर जनरल कोी प्रबंध कारिणी कॉंखिल 

के मेम्बर; प्रत्येक ८40, ००० !?' 
कमांडरन चीफ १, ००, ००० ? 
चोफ कमिश्नर, प्रत्येक ३६, ००० ?? 


ऊपर सिफ वेतन के अंक दिए हैं | अलांउस के श्रंक देख- 
कर ते ओर भी अधिक चकित होना पड़ता है।७ जून सन 
१६२३ ई० के “ यंग इ'डिया?” के सप्तिमेंट के लेख की कुछ बातें 
आगे दो जाती हैं । उसमें वाइसराय के वेतनओर अलाउ'स का 
हिसाब इस प्रकार दिया है-- 


वेतन २, ५०, ८०० रु० 
व्यय प्रधन्ध सम्बन्धी 

( 50०7०प४॥५ ) अलाउस ४०, ००० रू० 
कंटे कू ( ८००७००८ ) अलाडस १, ७५६, ००० रू० 
स्टाफ ओर खानदान 8, ७१, १०० रु० 
दोरे का खच ३; ६७५, ००० रू० 


बेड, शरोर रक्षक ( 80१५-४००० ) और 
व्यक्तिगत स्टाफ (फोज़ की मह्द में), ४, ३६, ९०० रु० 


'छकठन्सध्कामकाकारा्जनाललडे 








येग १७, १८, ६०० रु० 


केन्द्रीय व्यय ८३ 
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इस प्रकार केवल वाइसराय के लिये हमें प्रति वष १७ लाख 


रुपये से अधिक खुच करना हे।ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका: 


के प्रधान का वाषिक वेतन १५,००० पोंड ( अर्थात्‌ २ राख २प 
हज़ार रुपए ) प्रज्ञातंत्री फ्रांस के प्रधान का वेतन ७००० पॉड 
( अर्थात्‌ ६० हजार रुपये ); ब्रिटिश साम्राज्य के प्रधान मंत्री का 
चेतन ५००० पॉड ( अर्थात्‌ ७५ हजार रुपए ) है । इन्हें इसके 
अतिरिक्त रहने का मकान ओर मिलता है | क्या ये अधिकारी 
भारतवर्ष के वाइसराय से कम महत्व के, कम शक्ति शाली या 
कम आदरणीय है? सम्भवतः डनकी वेतन जितनी कम है, 
उतनी ही येग्यता अधिक है । 

भारतवर्ष के अधिका रियें के वेतन ओर अलाउस की दृद्धि 
भी विलक्षण रूप से होती है। किफायत-कमेटी की रिपोर्ट से 
मालूम होता है कि केन्द्रीय प्रात्तीय सिविल शासन सम्बन्धो 
स्टाफ के कमंचारियों की संख्या सन्‌ १६१३-१७ से १६२३-२४ 
ई० तक केवल १० फो सदो ही बढ़ने पर भी उनके वेतन और 
अलाउ'स की रकम १०१ फी-सदी बढ़ गई है। सन १६१३-१७ 
में, इस मद्द में, २० २०, ६८, ००० रु० खच रुए थे, सन्‌ १६२३- 
२७ ६० में उसका अनुमान ४०, ७3, ६६, ००० रू० हुआ। 

इन लोगों की छुट्टी के नियम भी ऐसी डदारता से बनाए 
गए हैं कि उनके द्वारा होने वाले काम में हज न होने देने के 
वास्ते कम से कम ४० फी-सदी आदमी अधिक रखने पढ़ते हैं। 
इस प्रकार जो काम १०० आदमी कर सके, उसके लिये हमें 


जाकक 


<७ ॥॒ भारतीय राजस्व 
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१४० रखने पड़ते हैं । इस अंधाधंध व्यवहार की भी कुछ सीमा 
है ? इसका अन्त कब होगा ? 

किफायत कमेटी का मत--फिफायत कमेटी ने इस 
मद्द में ५१ लाख रुपये का खर्च घटाने के लिये सिफारिश की 
है । इस समय इस मह्द में १६ लाख रुपये 'ऋण प्रबन्ध! के लिये 
है । कमेटी ने यह रकम सूद! की मद्द में डालने का कहा है। 
इसके अतिरिक्त आर किफायत इन ख़ास खास बातों में की 
जाने की सलाह दी गई है-- 

क--चख प रा सिये की संख्या घटाई जाय । 

ख--रेलवे, डाक ओर तार के। मिलाकर एक विभाग कर 
दिया जाय, और व्यापार, उद्योग, राजस्व, खेती, शिक्षा, स्वास्थ 
तथा निर्माण का काय केवल दो विभागों (व्यापार और साधा- 
रण ) में बांद दिया जाय ओर इसमें १४ लाख को बचत की 
जाय । 

ग--आबपाशी-इन्स्पेकूर और शिक्षा कमिश्नर न रखे 
जांय । 

घ--केन्द्रीय समाचार कायोलय में चार लाख की बचत 
की जाय । 

डः-- इंडिया आकिस के यहां से जाने वाले खर्च की फिर 
से जांच की जाय और उसमें हाई कमिश्षर के दक़र के काम 
में किफायत की जाय। 


फेन्द्रीय व्यय <८पू्‌ 
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कमेटी के परामश विशेष उपयेगी नहीं । केवूछू दो चार 
बड़े बड़े पदों के हटाने से काम नहीं चरेगा। समी परों का 
वेतन निष्पक्ष भाव से स्वर होना चाहिये; रंग या जाति का 
भेद भाव नहों रखना चाहिये । यदि अंग्रेज साधारण नन्‍्यायानु- 
मेादित वेतत पर काम न करे तो खदेश-प्रेमी भारत-सनतातें 
से काम क्‍ये न लिया जाय ? 


$-सुद्रा, टक्समाल और विनिमय--इसर में करेंसी 
के दकर और टकसालों का खर्च शामिल है। इसके अतिरिक्त 
# अप्रेल सन्‌ १६२० ई० से, यहां दिलाब दो शिलिंग फरी रुपये 
को दर से तेयार किया जाता है, परन्तु असल में भारत सर- 
कार के लगभग १ शिलिंग ७ पेंस फ़ो रुपये की दर से खर्च 
करना द्वोता है। दस प्रकार इड्रलेण्ड में खर्च के लिये एक पॉंड 
के पीछे १५ रु० देने होते हैं ओर हिलाब में केवल १० रु? रसख्बे 
जाते है। इससे जो फरक पड़ता है, वह विनिमय की मर्द में 
जाल दिया जाता है। 


इस कुल मद्द का व्योरा इस प्रकार है-- 


मुद्रा ६9,३०,००० 0 । 
टकसाल २१,६२,००० 
पपविनिम 7 8६,६७५ ,५०,००० 





येग १०,८१,७२,००० “ 
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८-सिविल निर्माण-कार्य--इस महू में भारत सरकार 
से सम्बन्ध रखने वाले मकान तथा दक्कर एवं समुद्रों में रोशनी 
घर आदि बनाने तथा उनकी मरम्मत करने का व्यय सम्मिलित 
है। सन्‌ १६२२-२३ ६० में इस महू का कुल अनुमानित व्यक 
१,६१,७४६,००० रु० था । 


ते......"/"फै"फ3/ज॒..  य. #४६८/४ल्‍/च-7 


८.विविध--इ्सका व्यौरा इस प्रकार है-- 





अकाल निवारण २७,००० रू०: 
पेन्शन २,७८०,०६,००० 7? 
स्टेशनरी ओर छपाई ६६ ,३६,००० ?” 
विविध ६१,१६,००० 7 
येग ४,००५,६१,००० रू० 


हे 
९०-सनिक व्यय--इसका स्थूल व्योरा इस प्रकार है- 
(क) सेना काम करने वाली (£/०८०४ए०) ५७,२६,००,००० 


2 काम न करने वाली 9,8१,३३,००० 
(ख्र) समुद्री बेड़ा १,३३,&६, ००० 
(ग) सैनिक मकान आदि ७,६9,८५, ००० 





ये।ग ६७,५७२, १७४, 000: 


केन्द्रीय व्यय ८७ 
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पूर्वोक्त सेनिक व्यय के अंके। से स्पष्ट हागा कि (क) 
अर्थात्‌ सेना की मद्द में कुल ६१७० लाख रुपये का खच है । 
इसमें से ५०१३ लाख रुपये का खच भारतवर्ष में है ओर शेष 
११५७ लाख रुपये का खर्ू इ'गलेंड में । 


सेना के इस खत का कुछ और विस्तृत व्योरा इस 
प्रकार है- 


भारतवषं में लाख रुपये 
स्थायी सेना ३०३६ 
शिक्षा, अस्पताल, डिपो आदि ८०७ 
सेना का दैडक्काटर आदि १८३ 
हवाई फौज आदि ६६ 
स्टाक-हि&साब ३२ 
विशेष कायकतो १६६ 
विविध १७५ 
काय न करने वाले ३६६ 
सहायक ओर टेरिटाोटिपल ११६ 





येग ५०१३ 


द्घ्८ भारतीय राजरव 


कण १.०० ५७०७०“ ७०“ जमीनी जनम जम 





इड्लेण्ड में ( लाख रुपये ) 
भारतवष में प्रिटिश सेना के 
काय्य के बदले वार आफिस 





के देने के वास्ते १-७६ 
भारतवर्ष में काम करने वाली ब्रिटिश सेनाओं 

को यात्रा के समय का वेतन, और भत्ता २२ 
अफसरों के फर्लो का भत्ता ६३ 
अफसरों के परिवार विवाह आदि का भत्ता 9६ 
ब्रिटिश सेना से लिए हुए स्टोर के बदले वार 

आफिस के देने के वास्ते १३ 
ब्रिटिश सेना के कपड़ों का अलाउ स षः 
ब्रिटिश सेना की बेकारी का बीमा १० 
विनिमय सम्बन्धी २५ 
स्टोर खरीदने के लिए 9९ 
हवाई फौज आदि ३० 
स्टाक-हिसाब १७४७ 
विविध १०७ 
काय न करने वाले ३७५ 
ये।ग ११५७ 


सैनिक व्यय को बुद्धि-दरिद्र भारत में सेनिक व्यय 
का इतना बढ जाना अत्यन्त दुखदायी है। सन्‌ २८५६ ई० में 
यहां इस मह्‌ का खच १२॥ करोड़ रुपया था, सिपाहो विद्रोद 


केन्द्रीय व्यय द्यहै 


+प्फ््ककल 


के पश्चात्‌ १४॥ करे।ड रुपये हुआ, और सन्‌ १८८५ ई० में यद्द 
डयय १७ करोड़ है गया । सन १६२१-२२ में यह ७9.६ करोड़ 
पर पहुंचा । 
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सावंजनिक ऋण का एक प्रधान कारण सैनिक व्यय की 
यह भयंकर दृद्धि है । इस लिये उसकी एक बड़ी मात्रा सैनिक 
व्यय के लिये ली हुई समभनी चाहिये, और ऋण के खद 
का एक बड़ा भाग सैनिक व्यय में ही ज्ञोड़ना चाहिये। पुनः 
स्रोमा प्रांत की रेलें भी सैनिक आवश्यकताओं के कारण ही 
बनाई जाती है; ओर उन में जो घाटा रहता है, वह भी सैनिक 
व्यय में सम्मिलित होना चाहिये। इस प्रकार यह सब हिसाब 
जोड़ कर “यंग इ' डियाके राजस्थ” ओर अथ सम्बन्धी सप्लीमेंट 
के लेखक का कथन है कि सन्‌ १६२३-२४ में जो ६७४ करोड़ 
रुपये सेना में खर्च होने का अनुमान किया गया हैं, वह वास्तव 
में ६८० करोड़ समझा जाना चाहिये । यह केन्द्रीय सरकार के 
कुल वयय का ७०फी सदी दह्वोता है । 


वृद्धि के कारण--(क) सन्‌ १८५७ ई० के सिपाहो 
विद्रोह के पहिले यहां अंगरेज्ञ लिपाहियों की संज्या ३६ हज़ार 
भोर देशी सिपाहियों की २३१ हज़ार थी । विद्रोह के पश्चात्‌ 
सरकार ने तय किया कि प्रति दो देशी सिपाहियों के पीछे एक 
अंगरेज़ी सिपाही रक़्खा जाय, ओर भारतीय सेना का प्रयथन्ध 
इंगलेंड के युद्ध विभाग अर्थात्‌ वार आफिस ( (४४४ ०१८० ) से 
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हो | एक अंगरेज़ सैनिक उसी पद पर काय करने वाले देशी 
सेनिक की अपेक्षा सब मिला कर प्रायः पाँच छः गुना वेतन 
पाता है। इसके अतिरिक्त उनका तथा उच्च अंगरेज़् अफसरों का. 
इंगलड से आने जाने तथा पेंशन का व्यय भी भारत सरकार को 
देना पड़ता है। 

(ख) वेतन ओर पेन्शन के अतिरिक्त अंगरेज़ खैनिकों को 
तरह तरह के अलाउ स मिलते हैं। अयोग्य तथा मरे हुये सिपा- 
हियों के घर वालों को धत देने के लिये खैरात की मद्द खुली 
हुई है । महा युद्ध के वाद वार आफिस ने दो नयी महू ओर 
निकाल दी हैं । उनमें एक का नाम है बेकारी का बीमा, ओर 
दूसरी का, व्याह का भत्ता | कमेटियों की बेठक ओर विनिमय 
आदि अन्य अन्य मद्दों में भी वार आफिस भारत सरकार से 
ग्रति वर्ष करोड़ों रुपये लेता है । 

( ग ) अँगरेज सिपाही यहां थाड़े दिन नोकरी करते हैं, ये 
भारतवष के च्यय से शिक्षा पाकर ४।५ वर्ष के लिये यहाँ आते 
हैं, ओर पीछे लौटकर जन्म मर के लिये भारत के घन से मोज 
उड़ाते हैं, ओर ब्रिटिश सरकार की रिजव ( रक्षित ) सेना का 
काम देते हैं। 

(घ) युद्ध की नई नई आविष्कृत बहु-मृल्य वैज्ञानिक 
सामग्री भी सेनिक व्यय को अधिकाधिक बढ़ाती रहती है । 

( छः ) भास्त-सरकार ने सन्‌ १८५६ की पश्चिमात्तर सीमा 
से आगे बढ़ कर देश को बड़ी द्वानि पहुंचाई है। वर्ज्रिस्तान में 
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वह प्रति वर्ष करोड़ों रुपये स्वाहा करतो है | कम उपज्ञाऊ भूमि 
में निवास करने वाली खतन्‍्त्रता-प्रेमी वीर जातियें की प्यारी 
खतंत्रता में हस्तक्षेप करने से सरकार की नैतिक और आशिक 
हानि अनिवाय ही है । 

(थे ) भारतवर्ष की सीमा से बाहर भारतवर्ष का रुपया 
खर्च करने के लिये ब्रिटिश पारलिणमेण्ट की खीकृति की आवब- 
श्यकता हे।ती है। उस समय कुछ वाद-विवाद ते हैा।ता है, पर 
प्रायः खीकृति मिलने में शंका नहीं हैती । “सन्‌ १८३८ ई० से 
१६०० तक अफगानिस्तान, सूदान, चित्राल, तिव्वत टांसवाल 
आदि में १२ युद्ध हुए । इन युद्धों से, तथा गत महायुद्ध के समय 
मेसेपेटेमियाँ ओर केनिया के युद्धों से ब्रिटिश साम्राज्य को 
वृद्धि हुई है, फिर भी इन युद्धों के खूच का बड़ा हिस्सा भारत- 
चष के। देना पड़ा है। इसके विपरीत उपनिवेशों के लिये रखी 
हुई सेना, जल-सेना आदि का खर्च इंगलंड के राज-केाष से 
दिया जाता है ।” 

( छ ) भारतवष को इंगलड के जहाज्ी वेड़ के ख़च में भाग 
लेना पड़ता है| कहा जाता है कि नाम-मात्र के ख़चं से भारत 
को रक्षा हो रही है। वास्तव में यह बेड़ा ब्रिटिश साम्राज्य की 
रक्षा करने ओर संसार में उस की प्रभ्भुता बनाये रखने के लिये 
है। यदि यही माना जाय कि उससे भारतव्ं की भी रक्षा 
होती है, ते यह रक्षा भी ब्रिटिश साम्राज्य और विशेषतया 
बिटिश द्वीपों के खाथों की रक्ष| के लिये है । 
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किफायत कमेटी का सत--किफायत कप्रेटी ने सेना 


सम्बन्धी विविध भागें में की जाने चाली किफायत की व्यौरा 
जगी लाट के हाथ में छोड़ते हुए, यह मत प्रकाशित किया है - 

क--लड़ने वाली फौज घटा कर तीन करोड़ की किफरायत 
की जाय । 


ख--प्रबल रक्षित सेना रखी ज्ञाय, जिससे युद्ध के समय 
हिन्दुस्थानी बटालियनें २० फी सदी घटाई ज्ञा सके । 

ग--मेटर गाड़ियां ज| गी जहाज़ ओर स्टाक घटाये ज्ांय, 
सामान-संग्रह ओर फोजी काय में किफायत की जाय । 

कमेटी ने यह सखीकार करते हुए भी कि यहाँ शांति काल में 
भी युद्ध-काल की तरह सेना रक्खो जाती है, सेनिक व्यय में 
केचल १०॥ करोड़ की किफ़रायत की सिफारिश की है | भारत- 
बष की भयंकर दरिद्रता को देखते हुए उसे इस मद्द में अधिक 
नहीं, ते। इससे तिगुनी क्रिफायत की तो सिफारिश करनी 
चाहिए थी। 


स्सैनिक खच घटाने के उपाय-( क ) भारतीय 

सेना का इँगलेंड के वार-आफिस से सम्बन्ध तोड़ कर 
उसका प्रबन्ध भारत-सरकार के हाथ में दिया जाय, और 
भारतीय व्यवस्थापक सभा के मतातुसार इस विभाग का व्यय 
हे 


निश्चय हुआ करे। इस समय वार-आफिस मन माना खच 
भारत सरकार पर डाल देता है; यह अन्याय है | 
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( ख ) अँगरेज़ो सनिक जितने दिन यहाँ नोकरी करें, उतने 
दिन का उचित वेतन उन्हें दिया जाय, उनकी शिक्षा का भार 
ब्रिटिश सरकार अपने ऊपर ले, क्येंंकि उसका अधिकांश लाभ 
उसे ही मिलता है| अँगरेजो सेनिकें के अलाउ'स और पेंशन में 
भी उचित कमो की जाय । 


(ग) सीमा पार की खतंत्रता प्रेमी जातियों की खतंत्रता में 
बिलकुल हस्तक्षेप न किया जाय, वहां से सब सेना हटा लो 
जाय । 

( घ ) सरकार प्रजा को संतुष्ट रखे और उसके बल को 
अपना बल समभे, विश्वास पूवक सेना का भारतीयकरण हो 
अर्थात्‌ खच्चोछा ब्रिटिश भाग कम करके उसके स्थान में बीर, देश 
प्रमी भारत संतान के भरती किया जाय | भारतवासियों की 
सेनिक शिक्षा की समुच्चित व्यवस्था हो, जिससे समय पर 
स्वदेशवासी स्वयं अपनी रक्षा कर सके, ओर स्थायी सेना यथा- 
शक्ति कम रखनी पड़े | 


९११-- सिविल छ्यय, झौर रेलों में किफ्रायत 


करने को रकम--यह एक असाधारण मद्द है । सन्‌ १६२३- 


२७ ई० का बजट उपस्थित करते हुए राजख-सरस्य ने कहा था 
कि ४ करोड़ रुपये कम ख़च किये जांयगे। वह उस सम्तय यहदद 
न बता सके कि किस भद्द में किस प्रकार यह ख़र्च कम द्योग।! 
इस लिये यद् रकम इस विशेष मह्द में डालो गयी । 
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१२---प्रानतों के देना लेना--फ्रेन्द्रीय सरकार को 


प्रान्तीय सरकारों का जै। देना लेना : है।ता है, वद इस मद्दृ में 
डाला जाता है । 


केन्द्रीय सरकार के खच के नक्शे में दी हुई मद्दों का वणन 
हेाचुका | इस परिच्छेद को समाप्त करने से पूथ 'हेाम चार्जेज़! 
का भी उढडठेख कर देना आवश्यक है । 


होम चार्जेज ( 400॥6€ (०।9॥:2८४५ )-भारतवष से 
यहाँ के शासन-व्यय निम्ित्त बहुत सा धन प्रति वष इँगलेंड 
जाता है| इसे हैाम चार्जेज़ या विलायतो खर्च कहते हैं ; 
ख० भ्री० दादाभाई नोरोजी ने इस घन को 'भारत के लूट के 
रुपये! की संशा दी है | अन्य लेखकें ने इसे 'सलामी का धन! 
या “चूसनी” ( /07ःभ॥ ) का माल कहा है। 


विदित हो कि सन्‌ १६१३-१७ ई० में 'होम चाजे ज, में कुल 
२,०३११,४२३ पोंड, अर्थात्‌ ३०,४६,७१,३७५ रु०, व्यय हुए थे। 
उस समय से सन्‌ १६२१-२२ ई० तक आठ वर्ष में इस मह्द 
को रकम लगभग डेढ़ गुनो ,हो गयी; १७,२७,१६,३६२ रू० 
का व्यय बढ़ गया । अतः प्रति वर्ष ओसत वृद्धि लगभग दो 
करोड़ रुपये हुई । इस का कारण यह है कि भारतवर्ष के जिम्में 
प्रति वर्ष वेतव भादि के अतिरिक्त पेन्शन वगेरह का खर्च बढ़ता 
जाता है। ढ 
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इस ख़च के अन्तगंत भिन्न भिन्न मद्दों का ब्यौरा इस 
प्रकार हैः-- 





| ११श१-रशका िध्र३-२७ का 


मद्द अनुमान 

हिसाब; रुपये में हक 

बे रुपये में 
( के ) आय प्राप्ति का व्यय १३,१९०, १६२ | ४१,६६,००० 
( ख ) रेल के हिसाब में | १५७,४६,५६, १८६ [१५,५६, ६७,००० 

ने | 

(ग ) नहर के हिसाब में ३७, ५३५ |. 

( घ ) डाक ओर तार 0 2000 


(४ ) ऋण का सूद ०५,२८,६७, १६१ | ६,१२,३६,००० 


( थे) सिविल शासन १,०७,८६,०६२ | १,१४,६०,००० 


( छ ) मुद्रा, टक्साल ओर< 


विनिमंय <६३,६६,४६६ ६७५,६६,००० 
( ज ) मुल्की मकानात आदि २,६०,००३ १,४७, ००० 
(मभ ) विविध ३,७२,३२,५३६ | ३,५७,३३,००० 


(ञ्ञ) सेना के दिसाब में | १८,३४,०२,५५७१ ९५,०६,५७,००० 


+-+>्यक, 


येग ४४,७०,८9,७३७ [४६,०७,६६,००० 
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होम चार्जेज़ के अम्तगंत सूद में यहां से प्रति वर्ष एक बड़ी 
रकम जाती हैं । जिस पूंजी पर तरह सूद्‌ दिया जाता है वह सब 
उत्पादक कार्यों में ही लगी हुई नही है, जो उत्पादक कार्यों में 
है, उसका भी पूर्ण लाभ इस देश के। नहीं मिलता । रेल आदि 
का बहुत सा समान यहां तैयार कराया जा सकता है, फिर भी 
सरकार उसके लिये किसी न किसी बहाने से रुपया इ'गलेंड 
भेजती रहती है। खदेशी उद्योग धन्धों को उच्नति की उसे 
यथेप्ट चिन्ता नहीं । इन सब बातों से यहां ख़बें का भार बढ़ता 
जाता है। । 


सरकारो खच में ब्द्धि-केन्द्रीय सरकार के खर्च 

की मात्रा गत पचास वर्ष से बढ़ रही है। महायुद्ध के समय से 
तो यह वृद्धि बहुत ही अधिक हो गयी है। 

सन्‌ १६१३--१४ ई० में ख्च ६६.७ करोड़ हुआ था । सन्‌ 
१६२१--२२ ६० का खर्च १४२-८ करोड़ हुआ है। इससे मालूम 
हो जाता है कि केवल ८ वष में, सिफ केन्द्रीय सरकार के व्यय 
में ७३ करोड़ रुपये से अधिक को वृद्धि हो गई ओर वह दुने से 
भी अधिक हो गया । 

निर्धन भारतवासियों के लिये यह कैसी निदूयता का भार 
है, यह पाठक स्वयं बिचार लें | 


सरकार को चाटा--पिछले कई वर्ष से सरकार की 
भयंकर रुप से बढ़ी हुई आधश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती । 


केन्द्रीय व्यय ६७9 
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यार बार उसे घाटा रहता है। घाटे की कुछ रकमें इस प्रकार 


हें... 


७ #3७/5७८ध७ न 





सन्‌ १६१८-१६ ६० ६ फरोड़ रुपये 
2 १६१६-२० ,, २७ ,, ?? 
७» १६२०-२१ ,, २६ »$ 7” 
9 १६२१-२२ ,; २८ 9» 9५ 
५७ १६२२-२३ ,, १९७ ,, 7” 


योग १०१ करोड़ रुपये 


इस प्रकार केवल पांच खाल में १०१ करोड़ रुपये का 
घाटा रहा !!! 


किफायत कमेटी, सिफ साढ़े उन्नीस करोड़ 
की बचत--भारत सरकार ने नए नए टैक्स लगाकर अपनी 
आर्थिक स्थिति सुधारनी चाही, पर वह सकल न हुई । अन्ततः 
सन १६२२ ई० में ला्ड इंचकेप को अध्यक्षता में एक किफायत 
कमेटी इस लिये नियुक्त हुई कि वह भारत सरकार को राय दे 
कि उस के रू में कितनी कमी दो सकती है । इस कमेटी ने 
निम्न लिखित हिसाब से सिफ १६॥ करोड़ रुपये का खर्च घटाने 
की सिफारिश की है-- 


सेना में लगभग १०॥ करोड़, रेलसे में ४। करोड़, डाक ओर 
9 


६८ भारतीय राजस्व 


डे न्ज हब ध अब जज ही जी ा5 5 5-5 ७3 &+७ 5 5 #5 ल्‍ 5 ही न्‍ा5 > 5 #5 ७५७ / 5 5 न“ आओ 5 55 जा अं जे ॑ओ ढं अल ढीडिटछ तु ऊ अल 2 


तार में १ करोड़ ३७ लाख तथा अन्य मुढकी महकमों में ३करोड़ 
कुछ लाख घटाने का परामश हैं । 

इस किफायत के सम्बन्धमें कुछ विशेष बातो हम, उच्त मद्दों 
का ब्यौरा देते हुए, पहले प्रसंगानुसार कह आये हैं । यह रिपोट 
अत्यन्त असंतोष-प्रद है,ज्िस सरकार का वाषिंक व्यय डेढ़ भरब 
के लगभग हो, ओर जिसकी अर्थिक स्थिति ऐसी खराब हो, उस 
फी इतनी स्रो किफायत से क्‍या कद्याण हो सकता है ? भिन्न 
भिन्न मद्दों में जो किफायत होनी चाहिये, उस का विचार हम 
कर चुके हैं | वास्तव में भारतीय शासन प्रणाली में नीति का 


मौलिक सुधार होने पर ही आधथिक परिखिति में यथेष्ट 
सुधार होगा । 

अस्तु, अब हम अगले परिच्छद में केन्द्रीय आय का 
विचार करते हैं । 


००००७ ८८८८८००... 


(्विख ठा पार प्छेट) 
केन्द्रीय आय 


भा(त सरकार को झाय--आगे भारत सरकार की 


सुलनात्मक आय दी जाती है, इस से माल्म होगा-- 

क--क्रिस किस मद्द से सरकार को कितनी आय होती है । 

ख--सन्‌ १६१३-१७ ई० (युद्ध से पहिले ) की अपेक्षा अन्य 
चर्षों में भिन्न मिन्न मद्दों की आय कितनी बढ़ी है। खुधारों के 
याद हिसाब रखने के ढंग में परिव्तत हो गया है। तुलना ठोक 
करने के लिये सन १६१३-१७ ई० की आय के अंक उस हिलाब 
ओे ( किफरायत कमेटो को रिपोर्ट के आधार पर ) लिये गये हैं, 
जैसे वह उस वर्ष सुधार हो जाने की दशा में दोते । 

सद्ें। का ब्योरा और झालोचना-तकरो के बाद हम 
खसमें दिये हुए सन्‌ १६२२-२३ ई० के अनुमानित आय की 
मद॒दों का ब्योरा देते हुए उनकी थाड़ी थाड़ी आलेाचना 
करेंगे । 

स्मरण रहे कि ज्ञो आय ऐली मददों के सम्बन्ध में है, जिनके 
विषय प्रान्तोय हैं, वह केवरल उत छोटे २ प्रान्तों के सम्बन्ध में है 
जो प्रबन्ध के लिये चीफ कमिश्तरों के, परन्तु वात्ता में। केन्द्रोय 
खरकार के द्वी अधीन हैं । 
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खायोत-निर्यात-कर ( कस्टरूस )--इस मद्द का 
व्योरा इस प्रकार है-- 

















पदार्थ द्र आय ( रुपये ) 
१ रुना का स्टोर ओर युद्ध 
की सामग्री ३० फीसदी ८,५०,००० 
२ कायला, काक और पेटेन्ट 
इंधन ८ आना टन है 
३ मद्‌ 
(अ) एल, वियर, पोर्टर, 
सीडर, आदि ले 
(आ) स्प्रिटठ और लिकर |. हब ॥४- कि. खत 
(इ) बाइन (शराब) पक कक १७,००,००० 
४ द्यासलाई न] 
१॥) फ्री भ्रास 
बक्स | २,०७५,००,००० 
५ अफोम ४६ सेर ३,००० 
हू मिद्दी का तेल £))॥ गेलन १,३० ००,००० 
39 शक्कर ५ फीसदो | ६,२५,००,००० 
< तस्वाकू विविध १,४०,००,००० 
६ सिगरेट ७५ फीसदी १,०५,००,००० 
१० मशोनें ००,००० 
११ अन्य पदार्थ... ह ७५०,००,००० 
दे 


३ धातु, लोहा और फोलाद| १९?” १५७३,००,००० 








केन्द्रीय आय १०३ 
१७ रेलवे की साम्रग्री | १० फीसदी | १,७३,००,००० 
१७ भोज्य ओर पेय १५ ?? ६७,००,००० 
१६ कच्चा माल २५७ ?? 83५,००,0०0०० 
१७ तैय्यार को गई चस्तुएँ 
(क) काटने का समान 
आदि १५ !! २3,०२,००,००० 
(ख) ले।हा, फ़ोलाद के 
अतिरिक्त धातुएँ | १७ ? ८६,००,००० 
(ग) सूती चीज़े १५ !? ५,००,००,००० 
(घ) रुई का तैयार सामान! १७ ?? ६७,००,००० 


(ड-) दूसरी तैय्यारी की 


हुई चीज़ . र५ 
१८ विविध शव 
१६ मे।टर ओर साइकलर ३० 
२० रबड़, टायर ओर ट्यूब ३० 
२१ रेशमी कपड़े ३० 


२२ अन्य सामान 





। 
का 


आयात कर का पूण योग 
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| 








8,९१७, 00,000 
६५,००,००० 
€0०,00,00०0 
२६,००,०००७ 
८०,00०,000 
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२३ निर्यात कर 
(भ) खाल ओर चमड़ा १५ ६२,००००० 
(ब) कच्चा जूट १६ से ४॥ तक 
फी गांठ 
तैयार जूट २०४ से ३२) । ३,२०,००,००० 
तक फी टन 
(स) चावल 4] मन | १,१०,००,००० 
(द्‌) चाय १॥ | प्रति सो 
पॉंड ६0,00,00० 
ब्छ सामुद्रिक कर विविध २०,००,00०0 
२५ स्थल कर कम १५,००,००० 
रद सूती माल ३॥ फीसदी | २, ३५,००,००० 
२७ मोटर स्प्रिट विविध 9५,00,००० 
२८ मिट्टी के तेल श्आनाफीगेलन।_ ४०,००,००० 
२६ गोदाम और बन्द्र का 
किराया आदि १०,००,००० 
निर्यात कर और आयात कर 
का येम ४६, ६१,५३,००० 
घदाओ -वापिपधी कर १,४६,६६,००० 
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ओद्योगिक देशों में इस मदद की ही आय प्रधाव आय द्वोती 
है। भारतवषं में सरकार के। इस महू से दोने वालो आप, अन्य 
मदुदों की आय की अपेक्षा अच्छी होने पर भो बहुत अधिक नहीं 
है । सरकार की मुक्त द्वाराव्यापार नीति (7८८९ ६9802 ००॥0५ ) 
इसके लिये उत्तरदायी है। भारत सरकार के आर्थिक स्वतं- 
त्रता नहों है, वह अपनी इच्छांनुसार आयात निर्यात पर 
कर नहीं लूगा सकती, इसका उदलेख पहिले किया जा चुका 
हे । सरकार, ब्रिटिश व्यापारियें का बेहदद दबाव मानती है, 
इसी लिये यहां तैयार हुए सूती माल पर साढ़े तीन फ्रोसदी 
का कर लगाया जाता है; यह सवंधा अनुचित है । 

सरकार को चाहिये कि विदेश से आने वाले तैयार पदार्थों 
पर, एवं यहां से बाहर जाने वाले कच्चे पदार्थों पर खूब कस 
कर लगावे, जिससे विदेशी माल यहां वहुत अधिक महंगा होने 
के कारण उस की आयात कम हो, ओर स्वदेशी उद्योग घंधों केः 
उत्तेजना मिले । 
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संयुक्त प्रान्त का अनुमानित व्यय ( १८२२-२३ ) ; 


( लाख रुपये में ) 
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१-भारत सरकार को देना ... 
२-शासन व्यवस्था 
३>न्याय विभाग 

8४--जेल विभाग 

७५-- पुलिस विभाग 
६--माल गुज्ारो 

3--शिक्षा १३४ 
४--चिकित्सा ओर स्वास्थ ऐ डरे 
एज २८ 
१०-- उद्योग धंधे ६ 
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खाय कर झौर सुपर टेक्स--इस का व्यारा यह हैः--- 




















प्रान्‍्त आय कर सूपर टैक्स 
देहलो १२,१०, ००० | कि ..-.. रू 
बलेाचिस्तान ट ४६,००० | ... की 
पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त ५,9३,००० २२,००० 7 
सदरास १,८०,० १,००० ७५६ ,०0०,00०  ?”? 
बम्बई ,.. ५,३०,१४,००० |२५६६,७५२,००० .» 
बंगाल 3,१७,००,००० ३,0७५,००0,000 
सयुक्त भानत १,०१,२०,००० ४५,००,00०0 ” 
पंजाब ६५,२६,००० |. 9,०८,००० ? 
बर्मा १,७५१,००,०00० ६१,00०,00०0 7 
बिहार उड़ीसा क्‍ ३७9,८४५,००० ११,२२,००० 2 
मध्य प्रान्त । 383,८२,००० २०,७१,००० < 
आखामत १०,४७३, ००० १,०0,00०0 7 
भारतबष के अन्य प्रान्त ८६,८८,००० ३,३५,००० £ 
.. याग १६,४३,८८,०००+ ८,०७, १०,०००... 
+5 २७,७५०, ६८,००० रुपये 
घटाओ-- वापसी कर २,३१७, ८७, 0०० हे 
असली आय... २२,३३, ११,००० रुपये 
घटाभो-प्र।न्तों का भाग २१,७२,००० हे 








केन्द्रीय सरकार की आय २२, ११,३६,००० रुपये 





केन्द्रीय आय १०७ 


व्यक्तियों, रजिस्टरी न की हुई फर्मों ओर संयुक्त हिन्दू 
परिवारों पर आय कर की दर यह है:- 

दी हजार रुपये से बम वागिक आय पर कुछ कर 
नहों लगता । 

दो हज़ार से ४६६६ तक ५ पाई फी-रुपया । 

पांच दृज़ार से ६६६६ तक ६ पाई फी-रुपया । 

दस हज़ार से १६,६६६ तक ६ पाई फी-रुपया । 

बीस हज़ार से २६,६६६ तक एक आना फी-रुपया । 

तीस हजार से ३६,६६६ तक १५ पाई फी-रुपया । 

चालीस हज़ार या इससे ऊपर १८ पाई फी-रुपया । 

प्रत्येक कम्पनी और रज़िस्टरी की हुई फर्म पर, चाहे उसकी 

आमदनो कुछ ही हो, डेढ़ आना फ्री रुपये के हिलाब से आय- 
(कर लगता है | 

सूपर टेवस की दर निम्नलिखित हैं-- 

( १) पचास हजार रुपये से अधिक आय होने को दृशा में 
प्रत्येक कम्पनी पर एक आना फ़री रुपया है। 

(२ ) संयुक्त हिन्दू परिवार पर ७१,०००] से अधिक आय 
पर सूपर टैक्स आरस्म होता है, अर एक लाख 
रुपये तक आय जितनी अधिक हो, उस पर दर एक 
आना फी रुपया है| एक लाख रुपये से अधिक आय 
पर सूपर टैक्स उसी द्र से लगता है जिस से बह 
किसी व्यक्ति पर रूगता है । 
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( ३ ) क--व्यक्ति और रजिस्टरी न की हुई फर्म पर ५०,०००) 
से अधिक की आय पर सूपर टैक्स लगता है 
ओर एक लाख रुपये तक आय जितनी अधिक 
हो, उस पर दर एक आना फी रुपया है । 


ख--एक राख से अधिक की आय पर प्रति पचास 
हज़ार तक की वृद्धि पर सूपर टैक्स दो पैसा 
फ्री रुपया बढ़ता है। इस प्रकार डेढ़ लाख तक 
दर डेढ़ आना फी रुपया ओर दो लाख तक दो 
आना फी रुपया, दृत्यादि । 


ग--साढ़े पांच लाख से आय जितनी अधिक होती 
है, उस अधिक आय पर सूपर टैक्स की द्र छः 
आने फी रुपया है । 


सूपर टैक्‍स महायुद्ध के समय लगाया गया थां। यह 
अनुमान किया जाता था कि शायद युद्ध के पश्चात्‌ यह 
यंद हो जाय । परंतु जब कि सरकार का ख़ब दिन दिन बढ़ता 
हो जाता है, तो इस दशा में ज्ञो टेक्ल एक बार चाहे विशेष 
परिस्थिति में ही लगे, उसका फिर घटना तो प्रायः असम्भव ही 


हो जाता है| 


भारतवष में आय कर और सूपर टैक्स की मद्द में सरकार 
को अपेक्षा-कृत बहुत कम आय होती है। जब देश का बहुत 
ब्या व्यापार आदि विदेशियों के हाथ में हो तो देश वालों की 


केन्द्रीय आय १०६ 
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आमदनी कम होनी हो चाहिए, फिर इस मदुद में सरकार के 
ही आय अधिक कहा से हो ? 


इ--नसक-इस महद्दकी आय का ब्योरा इस प्रकार हैः-- 





१६२२--२३ का अनु मान 
स्थान रुपये 





१--उत्तरीय भारतवष -राजपुताना 
सांभर भील आदि, सुलतान 
पुर पंजाब का नमक का | 
पहाड़, कोह्दाट मंडी, आदि २,१८,०८,००० 


२--मद रास, पूर्वोतिट १,४१,६६,००० 


ह 
/ । 
॥ 
| 
| 


३-बंबई तट और कच्छ की खाड़ी १,५६,२७,००० 





७--बंगाल १,६५,८०,००० 

७५--बमो ३७,००,००० 

६--बिहार उड़ीसा ल्‍ १,००० 
अल लनलल कट ललल लत कम कल चिकक.. सह... ऑल ४७७७ कल न 

योग । 9, १३,०६ ,0०0० 

घटाभो - वा पसी २9,०0६ ,००० 


ीशलनपकननननी- कक जननी 
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असली आय | ६,८५)०३,००० 
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लं० १, २. ओर ३ की आय अधिकतर उत स्थानों में हा 
बवाये हुए नमक से ही होती है, नं० ४ ओर ५ की, अधिकतर 
बाहर से आये हुए नमक से होती है । 

सन्‌ १६२२-२३ ई० में सरकार ने ५,२६,००,००० मन नप्तक 
के खच होने का अनुमात किया परन्तु-कर वृद्धि के कारण 
उससे कम खर्च की सम्भावना है। 

सन्‌ १८८२ ई० से पहले भिन्न भिन्न प्रांतों में इस ठेक्स की 
दर में अंतर था | उस व सरकार ने सब जगह दो रुपए मन 
टैक्स लगाया | सन्‌ १८८८ ई० में यह, ढाई रुपये कर दिया गया, 
बाद में यह क्रमशः घटाया गया । सन्‌ १६०३ ई० में २) रू० हुआ, 
सन्‌, १६०१ ई० में १॥।) ओर सन्‌ १६०७ ई० में १) रू० मन रहा । 
सन्‌ १६१६ ६० में अन्यान्य करो की वृद्धि के साथ यह भी बढ़ा, 
और १) की जगह १।) मन हो गया । उस समय राजख सदस्य 
ने कहा था कि यह कर ऐसा रिजर्व (रक्षित) साधन है, जिसका 
युद्धकाल अथवा अन्य आर्थिक संकट के समय उपयेग हो 
सकता है। सन्‌ १६२२-२३ ६० (शांति-काल) का बजट उपब्वित 
करते हुए राजस्त्र सदस्य ने अन्यान्य करों में फिर इसे बढ़ाने का 
अस्ताव किया था। परन्तु ब्यवस्थापक सभा के विरोध के कारण 
उस वष यह न बढ़ सक' | सन्‌ १६२३--२४६० के बन्नट में फिर 
आय-ब्यय की समानता करने की फ़िकर पड़ी तो सरकार की 
दुष्टि इसी पर गयी; अन्य करों का वह पहले बढ़ा हो चुकी थी | 
इस वर्ष भी नमक के कर को वृद्धि का बहुत विरोध हुआ। 


केन्द्रीय आय श्श्१्‌ 


परंतु सरकार ने सुघरी हुई व्यवथापक्र समा के मत की भी 
घोग अवहेलना करके इसे बढ़ा ही दिया | कुछ लोग इस कर में 
पालियामेंट के उदारता पूर्वक हस्तक्ष प करने की राह देख रहे थे 
पर उस की भी परीक्षा हो गयी; भारत सरकार के काय का 
अनुमादन हुआ, टैक्स पास हो गया ओर निधन प्रज्ञा पर एक 
भार ओर बढ़ गया । 

नमक एक जीवनो पयोगी पदार्थ है और इसका कर एक 
पैसा कर है जो प्रकट अथवा गोण रूप से राजा ओर रंक, देश 
के सब आदमियों पर लगता है । नमक तैयार करने का खर्च 
बहुत थोड़ा होता है, ( इस का हिसाब पिछले परिच्छेद में 
दिया जा चुका है ), कुछ किराये में खबच होता है। इस खब 
को छोड़ कर नमक के मूल्य का सब द्विस्सा कर पर निर्भर है । 
कर-वृद्धिके कारण जब यहां नमक मंहगा हो जाता है, तो पशुओं 
की कोन कहे, यह मनुष्यों को भो यथेष्ट मात्रा में नहीं मिलता 
ओर इसका उपभोग कम हो ज्ञाता है। अतः यह कर बिद्कुल 
उठा दिया जाना चाहिप, अथवा यदि रखना हो हो तो युद्ध से 
पहिले की दर पर रहे, अधिक नहों । 


4 
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४---अफोस--इस मद का व्योगा इस प्रकार है-- 





ठेके को ओर ओषधियों की 
अफीम की बिक्री २,२५,४५,००० रू० 
आबकारी अफीम ८३,८३७, ००० ? 
योग ३५०६,३२,००० 7? 
घटाओ-- वाफ्सी २,००० ”! 
आय ३१०६,३०,००० ?? 


अफीम की अधिकतर आय इस पदार्थ को स्याम, स्टंट 
सेटलमैंट आदि देशों के लिये, कलकत्ते में नीलाम करने से होती 
है। केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय सरकारों को पहिले २० रु० फी 
सेर के हिसाब से अफीमध्बेचती थी, अप्रेल १६२२ ई० से २३ रु० 
फी सेर की दर से बेचती है। इस ;बिक्री से जो आय होती 
है, वह केन्द्रीय सरकार की आबकारी आय द्वोतो है। 


(००- अन्य स्ाय--इसका ब्योरा इस प्रकार है-- 


माल गज ४३, ६३१००० रुपये 
२---आबकारी ५६,२२,००० ” 
३-गेर अदालती स्टास्प १०,०८,००० .? 
४--अदालती स्टाम्प १७,२१,००० ” 
५---जंगल २१,६८,००० ” 
६--रजिस्टी १,६८,००० ?? 
8--रज़वाड़ों का नज़राना ८८,०५,००० . ? 








योग 8२)३५,८५,००० » 





केन्द्रीय आय ११३ 


उक्त सात मद्दों में से रजवाड़ों का नज़राना छोड़ कर शेष 
सब के विषय प्रान्तीय है। जगल की आमदनी रूकड़ी तथा 
अन्य पदार्थो' की बिक्रो से होती है । रहिस्ट्री में पुराने 
कानूनी काग़्ज़ों की खोज तथा दस्तावेज्ञों की रजिस्ट्री फीस 
शामिल है। रजवाड़ों से नज़्राना प्रायः उन संधियों के 
अनुसार आता हैं, जिनसे पूच काल में उनके कतिपय स्थानों 
का सरकारी स्थानों से परिवर्तन हुआ था, ओर जिनसे 
वे अपने राज्यों में फोज रखने के लिये वाधित हुए थे । 


बट ना अभी नी # बी. # अत 5 जा बन्का 


६- --रेल--इस मद्द का व्यौरा इस प्रकार है-- 


क--सरकारी रेल 
कुछ आय ६६,५७,२६,००० 
घटथाओ-- चलाने का खचे ६८,०७,७४,००० 


कंपनियों को दिया 





हुआ मुनाफा ६०,००,००० 

असली आय ३०, ६१,४२,००० 
ख--कंपनियों की रेल १६,३२,००० 
योग ३१,१०, ६७,००० 


रेलवे स स्बन्धी आवश्यक बातों का वर्णन पिछले परिच्छेद्‌ 
में हो चुका है । 


3---आबपाशो--यह मद्द्‌ प्रान्तीय है । 
< 
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८---डाक खोर तार--इस मद्द का व्योरा इस प्रकार है-- 





आय लाख रुपये 
भारत में, डाक ओर तार की आय ६२३ 
2” ?” मनियाडर कमीशन ११० 
2 2? अन्य आय ४६ 
”» 9 इृल्डो योरपियन तार २१ 
इंगलड में ?”! ?”? ? १२ 
योग १११५ 
व्यय लाख रुपये 
भारत में, कार्यालय व्यय ६ रै 
” 9 स्टेश्नरी और छपाई ३२ 
१! _? डाक लाने ले जाने का खच ११८ 
१ १? तारकी लाइन ६३ 
2 9 विविध १३ 
इंगलेंड में, ईस्टन मेल को देना २ 


2. ? अन्य व्यय 
भारतवर्ष और इंगलेंड में, इंडोयोरपियन तार ३० 
योग ६४० 
कुछ असली आय १११५--६४०८ १७५ लाख रुपये 
सभ्य देशों में डाक ओर तार जनता के सुभीते के लिये होते 

हैं, यहां इनसे भी आय वसूल करना अभीष्ठ है । सरकार ने डाक 





केन्द्रीय आय श्श्प 


का महसूल बढ़ा कर लोगों के पारस्परिक व्यवहार-वृद्धि में बड़ी 
रुकावट डाल दी है। पासलों के महसूल की दर बढ़ने से अब 
जन साधारण को वी० पी० से पुस्तकें मंगाने का खच बहुत 
कष्ट प्रद हो गया है | इससे साहित्य ओर शिक्षा प्रचार को बहुत 
घक्रका पहुंच रहा है । 

८---सूदू--इसका व्योरा इस प्रकार है-- 


केन्द्रीय सरकार से दिये हुए ऋण 


ओर पेशगी का सूद ३४,५६,००० रू० 
रेलवे कम्पनियों को दी हुई पेशगी 

का सूद 9,५०,००० ? 
रेलवे कम्पनियों के प्राविडेंट फंड 

को सिक्‍्यूरिटी का सूद ३७,५५४,००० ? 
विविध १,६७,००० ?१ 
इंगलेंड सूद की विविध आय ३,०३,००० ? 


योग ८७,३ १,000 
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१०---सिविल शासन --इसका व्योरा इस प्रकार है-- 





न्याय विभाग ३,४६,००० रुपये 
ज्ञल ११,११,००० ?? 
पुलिस १३,६३,००० !? 
बन्दरगाद २७,२१ ,००० 2? 
शिक्षा १,१७,००० ? 
जिकित्सः ५०,000 ? 
स्वास्थ ३,०9,00०0 !? 
क्षि ६,८०,००० ?!? 
उद्योग धंधे २,००,000 /”” 
विविध विभाग २०,५१ ००00 ? 
याग ८६,७६,००० ?? 


इन थिभागों में से बन्द्रगाहों को छोड़ कर अन्य सब 
विषय प्रान्तीय है । 


६९---मुद्रा, टकसाल झोर विनिसय--- इसका- 


ब्यौरा इस प्रकार है-- 


मुद्रा ३,०३, १३,००० रुपये 
टकसाल १६, १८,००० 
विनिमय गा 99 


योग ३,२२,३ १,००० रुपये 
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इस महू में पेपर करेंसी रिज़्व की सिक्‍्यूरिटियों की रक़॒म 
का सूद, तथा भारतवष के लिये पैसा, इकन्नी आदि सिक्‍के, एवं 
विदेशों के लिये अन्य सिक्के ढालने का रकाभ सम्मिलित है । 
( भारतवषं के लिये रुपया ढालने में जो लाभ होता है वह 
सुवर्ण स्टेंडड कोष में डाला जाता है ) 


पि ( 
१२---सिविल निर्माण काय--इस मद्द में सरकारी 
मकानों का किराया, उनको बिक्री का रुपया तथा अन्य इस 
प्रकार की विविध आय सम्मिलित है । 


१३-०-विविध-इस मद्द में पेनशन सम्बन्धी आय के 
अतिरिक्त, सरकारी स्टेश्दी अथवा पुस्तक आदि की बिक्रा 
से होने वाली आय सम्प्रिलित है।कुल मद्द का व्योरा इस 
प्रकार है-- 





पेंशन सम्बन्धी आय २३,०१,००० रुपये 
स्टेश्नरी ओर छपाई १७,७१,००० ”! 
विविध २५,६६,००० ” 
योग ६६, ११,0०० ?! 


) 


१४---से निक झाय--इस मह्ृ में सैनिक स्टोर, कपड़े, 
दूध, मंकखन तथा पशुओं की बिक्री से होने वाली आय 
सम्मिलित है। कुल आय का व्यौरा इस प्रकार है-- 


खा 
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स्थल सेना--- 
काम करने वाली ४, ६७, १६,००० रुपये 
काम न करने वाली २७,७४५ ००० ? 
समुद्रो सेना २०,२३,००० 
सेनिक निर्माण काय॑ १५७५,३०,००० ” 
योग ५,०५७, १७,००० “ 


( ९४ ) प्रानतों से मिलने वालो श्राय--इसका वर्णन 
पहले किया जा चुका है। यह आय सवंथा अनुचित है । इसके 
कारण प्रान्तों के अपनी उच्चलति करने का अवसर नहीं 
मिलता । भारत-सरकार के सेना आदि में अपना खच 
कम करना चाहिये ओर आयात-कर आदि द्वारा आय बढ़ानी 
चाहिये | अपने भयंकर खर्चों का भार प्रान्तों पर लाद देना 
अन्नुच्ित है। 


सरकोरो झ्ाय को वृद्धि--पिछले परिच्छेद में हम 
यह बता आये हैं कि केन्द्रीय सरकार के खर्च की मात्रा गठ 
पचास वर्ष से बढ़ रही है । सरकार ने उस बढ़े हुए खच के 
चवास्ते अपनी आय बढ़ाने के लिये विविध प्रयत्न किये, प्रजा पर नये 
नये टैक्स लगाये । महायुद्ध के समय से तो सरकारो आंय 
यहुत ही बढ़गयी है| खुधारों के बाद केन्द्रीय सरकार के 
हिसाब रखने के ढंग में कुछ परिवर्तन हो गया है। अतः तुलगा 


प्रन्तीय व्यय ११६ 
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काय की खुविधा के लिये, हम सन्‌ १६१३-१४ ई० की आंय के 
अंकेा के उस हिसाब से देते है, जेले वह उस वष से पहिले 
ही सुधार हो जाने की दशा में रखे जाते | इस प्रकार उस वष 
की आय ६५-८ करोड़ रुपये थी; सन १६२१-२२ ई० में वह 
११५-२ करोड़ हुई । इस से स्पष्ट है कि आठ ही वष में सरकार 
की आय लगभग पचास करोड़ रुपये बढ़ गयो । पुनः इस 
पर भी उसे २७,६ करोड़ रुपये की कमी रही । यह रकम भी 
प्रजा के ही ऊपर पड़ो । इस तरह आठ वर्ष पहिले की अपेक्षा 
प्रजा पर दुगने से अधिक भार है। गया । क्या यह शोचनीय 
नहों है ? 


(6 लवां परकंद) 


प्रान्तोय व्यय 


हम केन्द्रीय व्यय ओर आय का वणन कर चुके | अब 
प्रान्तों के सम्बन्ध में विचार करना है । पहले प्रान्तीय व्यय को 
लेते हें । 

प्रान्तों का तुलनाह्मक ध्यय--भागे दिये हुए नक्शे 
से भिन्न भिन्न ध्ान्‍्तों फो पृथक्‌ पृथक्‌ मद्दों का तुलनात्मक व्यय 
मालूम है| जाता है। 


स् 


लाख रुपये में 


है है 
है है 


२३ 


ब३२- 


खनुमानित ठयय [ ९८ 


हर! 
र 
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ने[ट-पीछे दिया हुआ नक्शा, तथा इसी प्रकार का प्रान्तीय 
आय सूचक नक्शा हमारी इस पुस्तक के लिये, श्री० पं० दया 
शंकरजी दुबे, एम, ए, एल, एल, बी,ने “इन्डियन ईयर बुक” के 
अडुगे से तैयार किया हैं । 

संयुक्त आन्त का उदाहरण--सब प्रान्तों की भिन्न 
भिन्न मद॒दों के पृकक्‌ २ वर्णन से विषय का विस्तार बहुत बढ़ 
जायगा, और वह विशेष लाभकारी भी न हेागा। एक प्रान्त के 
उदाहरणसे अन्य प्रान्तों के विषयमें भी बहुत कुछ ज्ञान हे। जाता 
है । अतः हम केवल संयुक्त प्रान्त के व्यय का व्योरेवार वर्णन 
करते हैं ।* 
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& इस में हमें 'स्वा्थ? में प्रकाशित, श्री-प॑० दयाशंकर जो दुबे, 
एम ए० के लेख से विशेष सहायता मिली है। 
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आगे दिये हुए नक्शे यह से मालूम है| जायगा कि संयुक्त 
प्रान्त के, सन, १६२२-२३ ई० में भिन्न भिन्न मदुदों का कुछ अनु- 
मानित व्यय कितना था; उनमें से कितना हस्तान्तरित विषयों 
के लिये था ओर कितना रक्षित विषयें के लिये; एवं प्रान्तीय 
व्यवस्थापक सभा के कितने व्यय की मंजूरों देने का अधिकार 
था ओर कितने को नहीं । 


इस नक्शे का योग, संयुक्त प्रान्त के पिछले योग से नहीं 
मिटेगा, कारण कि कुछ मद्द कम ज्यादह है । 
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मद्दों का व्योरा और झालोचना--अब हम नक्शे 
की भिन्न भिन्न मद्दों के व्यय का ब्योरा देते हुंए उनको आालो 
चना करते हैं | हम यद बताने का प्रयल्ल करेंगे कि किन किन 
विभागों में ख़बं घटाना ओर किन किन में बढ़ाना उपयेगोी 
होगा। 

(१९) भारत सरकार को देना--इस के सम्बन्ध में हम 
पहिले भी कह चुके हैं। भारत सरकार के ख़ब को कई मद्दों 
में बहुत किफायत की ज्ञा सकती है, खास कर फोज्ी खर्च तो 
बहुत घटाया जा सकता है| इस के अतिरिक्त भारत सरकार 
के पास आयात-कर ओर आय-कर की तरह के ऐसे ज़रिये हैं, 
जिनके द्वारा वह अपनो आमदनी आसानी से बढ़ा सकती है । 
गत पांच बर्षो' में इन ज़रियों से उसने अपनी आमदनी बढ़ाई 
भी है| प्रान्तीय सरकारों के पास आमदनी बढ़ाने के लिये ऐसे 
सुलभ साधन नहीं हैं, ओर न उन्हें कर बढ़ाने की अधिक 
गंजायश ही है। प्रान्तों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की 
पूति करने के लिये ओर उनकी आशिक दशा खुधारने के लिये 
आवश्यक है कि कृषि, शिक्षा और उद्योग-विभाग पर अधिक 
रुपया ख़र्च किया जाय । इस लिये प्रांतीय सरकारों द्वारा इस 
रकम का दिया जाना शीघ्र ही बंद हो जाना चाहिए । 


(२) शासन व्यवस्था--श्स मद्द के ख़्चं का व्योरा इस 
अकार है-- 


7? ७ & 9 


422 


७ /ध ७ /# ७ /अ3 / ७ /७ / _# / / /*- ४५ “5 / 


प्रान्तीय व्यय 


# 54 ७४ ७७ # ७ # 5 ७ / न 


गवरनंर का वेतन 


गवनर सम्बन्धी अन्य खर्च १.६० 
कार्य कारिणी सभा के दो सदस्यों 

का वेतन १-२८ 
दो मंत्रियों का वेतन १,२८ 


गवनेर, मंत्रियों और कार्य कारि- 
णी सभा के सदस्यों के दोरे 


का खर्च १९२५२ 
व्यवस्थापक परिषद का खर्च १३८ 
सेक्रेटेरियट १०.६३ 
रेवन्यू वोड ३.५७ 
हिसाब की जाँच 9५ 
कमिए्नरों का वेतन और आफिस 

खर्चे 9५० 


कलेक्टर; असिस्टेन्ट कलेक्टर, 
डिप्टी कलेकर आदि का वेतन 
और आफिस खर्च 99'०८ 
तहसीलदार, नायब तहसीलदार 
ओऔर अन्य अफखरों का वेतन 
तथा आफिस ख़च्च २६०१३ 


योग १३७५६ 
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२.२० छासरतर रुपये 
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यद्यपि गवनर, ओर उनकी कार्य कारिणी सभा के सदस्यों 
के वेतन के सम्धन्ध में व्यवस्थापक परिषद्‌ हस्स्तक्षेप नहों कर 
सकती, तो भी उनके यात्रा-खर्च में कुछ किफायत की जा 
सकती है । मिनिस्टरों का वेतन भी कम किया जा सकता है। 
संयुक्त प्रांत के मंत्रियों ने गत जनवरी सन्‌ १६२३ ई० से अपनी 
इच्चछ्छा से केवल चार हज़ार रुपया लेना स्वीकार कर लिया है, 
परंतु नियम से ही कम हो जाय, तो आगे किसो की अधिक 
दिया ही न जावे । यदि मदरास की तरह इच प्रॉत में भी कमि- 
इनर न रहें, तो सात लाख को बचत हो सकती हें। जिलों की 
संख्या कम कर दी ज्ञाय तो कलेक्टर इत्यादि के बवेतनी में 2।१० 
लाख की बचत सहज ही हो सकती है। सेक्रेटरियट ओर 
रेवन्‍्यू बोड के ख़च में भी किफ़रायत को बड़ी गुंजाइश है। 
इस प्रकार शासन व्यवस्था में लगभग २५ लाख की बचत 
आसानी से हो सकती है । 


हि प्रान्तीय व्यय १२६ 
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(३) न्याय विभाग--इस मदद के व्यय का ब्यौरा इस 
ग्रकार है-- 


हाईकोर्ट ८,१७9,८०० रुपये 
कानूनी अफसर ३,५५,७०० . ” 
पडमिनिस्टेटर ज़नरल ८,०००... ? 
जूडिशल कमिश्नर २,३२, १०० 42 


दीवानी और सेशन कोट; जिला 
ओर सेशन जज, सवाडिनेट जज, 
मंसिफ, मुहाफिज दकर और अन्य 





कमंचारी ५१,११,६०० . ? 

अदालत ख़फीफा १,२२,१०० ” 

फोजदारी अदालतें १२,२००. ४ 

प्रीडरों फी परीक्षा १५,०००. ? 
योग ६६,७७,५०० रुपये 


पंचायतों की स्थापना से इस मदद में बड़ी बचत हो सकती 
है। उसके लिये उद्योग होना चाहिये । 
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(४) जेल विभाग--इस मह॒ृद के व्यय का व्योरा इस 


प्रकार है-- 
(अ ) जैल प्रबन्ध-- 
इन्स्पेक्टर जनरल ओर उन 





का दर आदि ५८,७३७ रुपये 
सेन्टरल जेल १७० 8$95६१9८२६ 42 
जिला जेल १७,३ १,८१३ 22 
हवालात १,५४३, 39६ 42 
पुलिस ३9,800 42 
ज़रायम पेशा जातियों के 
खुधाराथ ७६,४००.” 
कैदियों के जेल से छूटने 

पर, उनके निवाहाथ १,७००. 
घटाओ विविध ५६५.” 

वि किलिकिल गत ललित 
योग ३१,३८,६०० 


( आ ) जैलों का सामान-- 
जेल के कारखानों में नोकर 








फलक, यान्त्रिक ७,८२७ रुपये 
कच्चा सामान ३,०३,०००. ” 
तार व डाक व्यय ओर 
अन्य आकस्मिक व्यय २७,०००  ”? 
घटाओ विविध २७छ 
योग ३,३१,८०० . ” 


(अ) ओर (आ) का योग ३७,७०,७०० .. ” 


पन्‍तीय व्यय १३१ 
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सरकार ने अनेक देश प्रमियों की कद कर के इस मददु का 
डयय ब्यथ में बढ़ा रखा है, उनको मुक्त करने से बड़ी बचत 
हूं। सकती है । 
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छः 


(५) पुलिस विभाग--इ्ल मद्द का व्यौरा इस 
प्रकार है--- 
क--इन्स्पेकर जनरल, डिप्टी इन्स्पेक्टर 
जनरल, इत्यादि बड़े बड़े अफसरों का वेतन 
ओर आफिस खचच २-७० लाख रुपये 
ख--खू फिया (सी? आई० डो०) विभाग ३.६७ ”? ” 
ग--जिला सुपरिन्टेडेंट, उनके मातहत 
अफसर र, पुलिख के सिपाही हृत्यादि का 








वेतन ओर आफिस खच १३२५.७० “ * 
घ--गांवों की पुलिस २७.७० ४ २ 
ऊ--रेलवे पुलिस ८.५४ ! 

योग १७१.०६ लाख रुपये 


सरकार ओर जतता का पारस्परिक सम्बन्ध संतेषप्रद्‌ 
नहीं है । सरकार जनता पर संदेह करतो है, इसोीसे उसका 
पुलिस का ओर ख़ास कर खूफ़ियां विभाग का व्यय इतना बढ़ा 
छुआ है | ।खूफिया विभाग में ८ अफसर हैं, जिनका मासिक 
चेतन, २५० से ११५० रु० तक है; ६७ इन्स्पेक्टर ओर सब-हन्स्पै- 
कटर हैं, जिनका वेतन ७० से ३०० रु० तक है; ५६ हैड--कानस्टे- 
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चल ओर कासन्‍्स्टेवल हैं, जिनका वेतन १३ से ३५ रु० तक है। 
पुलिस की मद में सब से अधिक ख्॑ जिला पुलिस का है | 
यदि जिलों की संख्या कम कर दी जाय तो जिला सुपरिन्‍न्टेंडेट 
ओर उनके मातहत अफसरों की संख्या घट सके, और १०-१५ 
लाख रुपयों की किफ़ायत आसानी से हो सके। संयुक्त प्रान्त 
में पुलिस इन्स्पेक्टरों ओर 'सब-इन्स्पेक्टरों की संख्या छगभग 
२१५० है और सिपाहियों ( कान्स्टेबलों ) की संख्या लगभग 
३३,२०० है, अथांत्‌ प्रति बीस हजार मनुष्यों के पीछे एक 
इन्स्पेक्टर और १५ कान्स्टेबल हैं । शीघ्र ही इस बात को जांच 
होनी चाहिये कि इनकी संख्या कहां तक कम हो सकती है । 
गांवों की पुलिस के खच के सम्बन्ध में किफ़ायत की ज्यादा 
गुझजाइश माल्टम नहों होती, उसका अधिकांश चोकीदारों का 
का वेतन ही है, जो बहुधा बहुत कम होता है। यदि सरकार 
ध्रजा को सन्‍्तुष्ट रख सके तो उसे पुलिस के बल की, (एवं 
इस विभाग के लिये खर्च की ) आवश्यकता बहुत कम रह 


जाय 
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(६) मालगुजारो--इ्स मदद का ब्यौरा इस प्रकार 


व्यवस्था सम्बन्धी खच ५,३०,७४०० रू० 
सरकारी इस्टेट का प्रबन्ध; मैनेजर, 

फारेस्ट ( जंगल ) अफसर, बन्दोबस्त अफ- 

सर, नौकर, कुक आदि कमंचारी, मकान, 


प्रशु चिकित्सादि ' ७,२१,२५०० ? 
मालगुजारी वसूल करने में खच ५,२०० ?” 
पैमायश ओर बन्दोबस्त १.५२,८०० ” 


जमीन सम्बन्धी कागजात; डिप्टी डाय- 
रेक्टर ओर अन्य अफूसर, ट निंग स्कूल, 
कानंगो-इन्स्पेक्टर, कानंगो, पटवारी ओर 


खद्दायक कार्यकर्ता, भत्ता आदि ६७,२५,६०० ? 
क्षतिपूति, पेन्शन या भत्ता ३,०६,६०० ?” 
योग 3८,४७२, ६१०० रू० 


पटवारियों ओर काननगोओं के काम को देखते हुए हम 
खउनकी वेतन या संख्या कम करने की गुञ्जायश नहों समभते, 
हां, ऊंचे अफसरों की वेतनादि में कुछ किफायत की जाय तो 
अच्छा है । 
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(9) शिक्षा--ह्स मदहृद का ब्यौरा इस प्रकार है-- 
क--विश्व विद्यालय और कालिज़ २८.७३ लाख रुपये 


ख--से के डरी हाई स्कूल ४०.६७ ?” 
ग--प्रारम्भिक शिक्षा ७०.४० ” 
घ--भन्य खास खास स्कूल ४७१ ” 
डः--डायरेक्टर, इन्स्पेक्टर इत्यादि का 
वेतन ओर आफिस खर्च १७.२५ ? 
च--छात्रवृत्ति आदि २७५७५ ? 
योग १४०.६८ लाख रुपये 


बम्यई प्रान्त में शिक्षा प्रचार सम्बन्धी विशेष उद्योग हो रहा 
है, परन्तु सभी प्रान्तों में इस की बड़ी आवश्यकता है। 
संयुक्त प्रान्तीय सरकार ने उन म्युनिसिपैलटियों फो शिक्षा 
सस्यन्धी व्यय का दो-तिहाई रुपया देना स्वीकार किया है, जो 
अपने क्षेत्र में प्रारस्मिक शिक्षा निश्शुल्क्क और अनिवाय करें, 
परन्तु प्रायः म्युनिसिपैलिटियों की आय के साधन इतने कम 
ओर उनकी अन्य ज़रूरतें इतनी अधिक हैं कि वे शिक्षा का 
एक तिहाई खच अपने ऊपर नहों ले सकतीं । यही कारण है 
कि बहुत कम स्युनिसिपैलिटियों ने अपनी हद में प्रारस्भिक 
शिक्षा अनिवाय ओर निश्शुल्क करने का प्रबन्ध किया है ॥ 
ज़िला बोड़ी| की हालत तो और भी खराब है, प्रामों में शिक्षा 
प्रचार की ओर बहुत ही कम ध्यान दिया ज्ञाता है, सम्भवतः£ 


प्रान्तीय व्यय १३५ 
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एक भी ग्राम में अभो शिक्षा अनिवाय नहीं को गयी है। यदि 
यह महत्व पूण काय इसी प्रकार चला तो यथेष्ट शिक्षा प्रचार 
के लिये सेकड़ों वर्ष लग जांयगे। इस लिये प्रान्तीय सरकार 
को शीघ्र ही ग्रामों में शिक्षा अनिवाय किये जाने का प्रबन्ध 
करना चाहिये | 

प्रान्तीय सरकारों को अपने क्षेत्र में शिक्षा प्रचार करने के 
लिये बड़ौदा का आदर्श अपने सन्मुख रखना चाहिये | बड़ौदा 
राज्य की मनुष्य संख्या २० छाख ३३ हजार है ओर धहां प्रार- 
स्पिक शिक्षा के लिये सरकार द्वारा १९ लाख रुपये खच किये 
जाते हैं । संयुक्त प्रान्त की मनुष्य संख्या ४ करोड़ ६&५ लाख हैं, 
इस लिये यदि इस प्रान्त की सरकार प्रत्येक आदमी पर उतना 
खच करे, जितना बड़ोदा राज्य करता है तो उसे पौने तीन 
करोड़ रुपये खच करना चाहेये, परन्तु सन १६२२--२३ ६० में 
केवल ५० लाख ४० हजार रुपये की मंजूरी दी गयी है । जब 
सरकार इस काम के लिये इससे पांच गुना रुपया खच करेगी, 
तब यहां बड़ोदा के समान प्रारस्भिक शिक्षा अनिवार्य और 
निश्शुदक हो सकेगी | हमारी समभ में सब से उत्तम विधि 
यह है कि सरकार प्रत्येक जिला-बोडेो' को ज़िले की माल- 
गुज़ारा का तीसरा भाग शिक्षा प्रचार और अन्य कार्यो' के 
लिये दे दिया करे । इस धन में से वे अनायास ही अपने अपने 
जिले में शिक्षा को अनिवायं और निश्शुदक कर सकेंगे | जिला 
बोर्डों को खय॑ भी शिक्षा प्रचार की ओर उचित ध्यान देना चाहिये। 


१३६ भारतीय राजस्व 


ध्ा 3 जम तर ६ चार 5.० ७७४ ५ रा रह अर. #१-ीचिा >> चिन्‍ी ध्+ी छा 5 बीज जा 0. ला जज बज जा चसराी परी, िीि-ज चीन 3 5 सा चक#र जज 5यर हा भआ .8 कि 


गत कुछ वर्षो' में सरकार द्वारा इनको शालायें इत्यादि बनाने 
के लिये आथिक सहायता के रूप में जो रक़में दी गयी थीं, 
उनमें से १६ लाख रुपयों का इन्होंने उपयोग ही नहीं किया, 
इस लिये यह रकम वापिस लेली गयी । 

दूसरे विभागों की तरह इस विभाग में भी ऊंचे ऊंचे 
अधिकारियों के वेतत और बाहरो टीप टाप के खच में बहुत 
कमो करने की जरूएत है। स्व साधारण को चाहिये कि खसर- 
कार का अधिक आश्रय न देख राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाए' स्थापित 
फरने का अधिकाधिक उद्योग करे | 

(८) चिकित्सा झोर स्वास्थ रक्षा-इस मद्द का 

व्योरा इस प्रकार है-- 


(अ) चिकित्सा 
कार्यालय व्यय; सुपरिन्टडेट, जिला- 
चिकित्सा-अफू्सर; और अन्य कमचारी १२५,६३,८०० रू० 


अस्पताल ओर शफाखाने;। सामान, 
मकान किराया, विविध कमंचारियों का 
वेतन ओर भत्ता आदि, रोगियों के वस्त्र 


ओर भोज्ञन ७,८०,५०० ? 
चिकित्साथं सहायता; दाइयों, सेवा 

समिति, आयुर्वेदिक कालिज आदि को १,७५५,५०० ? 
मेडिकल स्कूल और काठिज १,८६,१०० ” 
पागल खाना २,७४७, १०० ?” 
रसायनिक परोक्षक ४६,७०० * 





योग २७,०६,४०० 7 


प्रास्तीय व्यय 


अर के क्‍या /ट3३, 23७५ ##९१५ #०7७. 
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(आ) स्वास्थ 

कायोलय व्यय, वेतत भत्ता ओर सामान 
आदि । 

स्वास्थ के लिये सहायता; जिला बोडे[' 
ओर अन्य संस्थाओं को, यात्रा के स्थानों को, 


नगरों या देहातों में खात्य की उन्नति के 
लिये । 


पु ग, मेलेरिया और छूत की वीमा- 
रियों में । 





योग 
(अ? ओर (आ7) का योग 


इ ॥। १४ है हा 0०0 रू ७ 


9 ह 09 9 ४ १ 00 #/ 


३३८९७५,००० 


१३,८७,६०० 7 


७४०, ६७,००० <6 


गांवों ओर शहरों के रोगियों की संब्या ओर अवस्था 
देखते हुए इल विभाग में खर्च बहुत कम होता है। 
इसके बढ़ाये जाने की बड़ी जरूरत है। इससे हमारा यह 
अभिप्रायः नहीं हैं कि सिर्फ डाकूर लोग ही अधिक संख्या 
में नियुक्त किये ज्ांय और अस्पतालों तथा शफ़ाखानों का 
ही संख्या बढ़ायोी जाय। वैद्यों ओर हकीमों की भी यथेष्ठ 
नियुक्ति की जानी चाहिये । गरीब आदमियों को मुझ दवाई 
देने के लिये काफ़ी ओऔषधालय खुलने चाहियें | सेवा खमितियों 
को सहायता देकर, उनसे भी बहुत काम कराया जा सकता 
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है। देहातों में तो जनता के खास्व रक्षा के प्रबन्ध की बहुत ही 
कमी है। सरकारी और गेर-सरकारी सभी प्रयत्ञों की आव- 
शयकता है । 


(८) कृषि--इस महद्द का व्यौरा इस प्रकार है-- 
(अ) कृषि 


निरीक्षण ६१, ८ रु0 
अधीन कर्मचारी २,६७५,०८१ ? 
पशु पालन 9८; ५६ 7? 
कृषि प्रयोग ,. ६०, १०० ? 
कृषि ऐ जिनियरिंग ३,६७,७४६ ” 
कृषि कालिज ओर अन्वेशन शाला ३,४५,७६२ ? 
अन्य निरीक्षक कर्मचारी २,३६,६७१ ? 
कृषि फाम २,७६,८२८ ? 
नुमायश और मेले ३१,५०० ? 
वनस्पति शाला ८६,२२८ ”? 
जिलों के, और अन्य बाग २,४१, १६६ ”? 
कृषि स्कूल 9६,६०० ” 


योग २१,६३,३५६ 7? 


प्रान्तीय व्यय १३६ 
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(आ) पशु सम्बन्धी व्यय 








निरीक्षण १,७२,६७७ रू० 
न॒मायश या मेलों में इनाम २,००० ”? 
अस्पताल ओर शफाखाने ७५,४०० ? 
पशु पालन क्रिया ८६,६६८ 7” 
अधीन फ्मनचारी १,४३,२८५ ” 

योग ७,१३,३०० ” 


(६) सहकारो साख 

रजिस्टार, डिप्टी आर सहायक ५४,६६० रू० 
जुनियर, सहायक रजिस्टार, कलाक 
ओर नोकर, तथा हिसाब की जांच. १५,०६,०८२ ?. 
सफर का भत्ता ४०,००० ”? 
आकस्मिक व्यय; छोटे नोकरों का 

चेतन, टाइप राइटर, किताब, कपड़े, 

आदि ५७,७०० 2? 


घटाओ--निरीक्षण व्यय जे। मिश्रित पूंजी को 
कंपनियों से लिया जाय और वह रकम जो 
हिसाब को जाँच से प्राप्त हा २६,५४२ '? 





योग १,६२,२०० हा 
(अभ); (आ) ओर (इ) का योग २७, ६८,८७६ “? 
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जिन किसानों से सरकार प्रतिवर्ष रृगभग ७ करोड़ रुपया 
मालगुज्ञारी चसूल करती है, उनकी भलाई के छिये केवल २८ 
लाख रुपये खच किया जाना खेद का यिषय है। किसान ही 
देश के अन्नदाता हैं, अतः इस मद्द में कम से कम तिगुना तो 
व्यय होना चाहिये । 


पशुओं के सम्बन्ध में इस समय केवल चार लाख रुपये 
व्यय करके प्रान्तीय सरकार संतुष्ठ हो जाती है, ऐसा न होना 
चाहिये , इस मद्द में खच बढ़ाना चाहिये। पशु चिकित्सा 
विभाग को स्थापित हुए कई वर्ष हो गये, तो भी अभी तक 
अनेक गांवों में पशुओं की चिकित्सा का उचित प्रबन्ध करना 
बाकी है । सहकारिता के लाभ अब जनता को प्रकट द्वो गये हैं, 
इस काय को भी बहुत बढ़ाने की जरूरत है। कृषि विभाग के 
प्रयलों पर ही किसानों की, ओर इस लिये अधिकांश देश की 
उन्नति निर्भर है। देश में प्रतिवष अनाज की भयंक्रर कमी रहती 
है। यदि कृषि विभाग के अफसर गांवों में जाकर अपनी देख 
रेख में किसानों को नये तरीकों से खेतों करने को उत्साहित 
करें, और उत्तम बीज ओदि की सहायता दूं तो देश में अन्न 
की उपज सहज ही बढ़ सकती है। निसल॑ंदेह इस काम के 
लिये कृषि विभाग के अफसर देश प्रेमी एवं अनुभवी होने 
'चाहियें। 





जा 
(९०) उद्योग धन्धे--इस मदद का व्यौरा इस प्रकार 
है... 
निरोक्षण_ १,७२,४०१ रू० 
उद्योगों फो सहायता शा 
कानपुर की अन्वेशन संस्था १,४६,७६० ,, 
उद्योग ओर शिल्प खंस्थाय ५,४१,३६१ ., 
पीतल का तार बनाना 3७३५ », 
ओयद्योगिक बोर्ड की इच्छा से खर्च 
होने के लिये १५,००० ,, 
विविध ८०७ ,, 
योग ८,८६,७६४ रू० 


इस विभाग में भी खर्च बहुत कम होता है, उद्योग धन्धों 
को प्रोत्साहन देने के लिये इतने बड़े प्रान्त में कमसेकम ५० राख 
रूपये प्रतिवर्ष खच' होने की व्यवस्था तो तुरन्त ही हो जानी 
चाहिये । 
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(१९) जंगल विभाग--इस मदद का ब्यौरा इस प्रकार 


संचालन व्यय; चीफ कंजरवेटर, कलक, 

नौकर, डेरे आदि का व्यय १,४७, ६०० रु० 
जंगलों की रक्षा, उन्नति और विस्तार; 

पशु, स्टोर, ओजार, पुल आदि, जंगल 

से लकड़ी ओर दूसरी पेदावार लाने 

का खच' ५६,८५,६३५ » 
अफसर, नोकर, कुक आदि का वेतन, 

आकरास्मिक व्यय आदि, कार्य्यालय 


व्यय १८,८२,६८० ,, 
'अाााक शााााहक८माााकानूमयामाााका 0 किसाआयलपत का पाआाररपा उप लाकदभमा एक 
योग 99, १३,८१५ ० 


अन्य विभागों की भांति इस में भी बड़े बड़े अफसरों की 
चेतन भौर संख्या कम करने से बचत हो सकतो है । 


प्रान्तीय व्यय १७३ 


ह.ह 
पर /ए “ऑफ मीचि ८७ # 5 # 5 #च # ७ 5 5 5 /#5 /#5 / 5 “5 / 5. # 5 3७ /&७ / ७ /७ /5४./5६/७ /5/5४ /5/5६5/ /ट 3 /'*६ / "६ / 5४ /५ / 5७ / ७ /# /*७ #'९ /7 ५ /#7 १ #३ #छ 


(१२) सिविल निर्म्माण काय--इस मद॒द का व्यौरा 
इस प्रकार है।--- 


| 


नयी इमारतों का खर्च १६ ६७ राख रु० 
नयो सड़कों का खच ' ४५८ हि 
सड़कों ओर इ्मारतों की दुरुस्‍तो का 

खच ३६०८. » 
अफसरों का वेतन और आफिस खर्च १६:२७ 3 
औजार इत्यादि खरीदने का खच १२२ हे 


म्युनिसिपैलिटो, डिस्ट्क्ट बोर्ड ओर 
ओर कसरबों को इमारतों के लिये दी 





जाने वाली रकम ४'६३ हि 
ब्रद्रण में, निम्मांण कार्य के लिये लगाई 
जाने वाली रकम -- 
स्वास्थ रक्षा के लिये निर्माण कायं.. १७१० रे 
लखनऊ यूनिवसिटी के लिये ३५०. ,, 
अन्य इमारतें पुल आदि ३०'२३ » 
योग १२७२८ रु० 


इस विभाग में बहुधा अच्छा इमानदारी का काम नहों 
होता। यथेष्ठ सांवधानी बतंने से बड़ी बचत हो सकती है, 
और उस बचत में कुछ और रुपया मिला कर डिस्ट्क्‍क्ट बोर्डों 
की वे नई सड़क बनवाई ज्ञा सकती हैं, ज्ञिनकी व्यपार अथवा 


१३७ भारतोय राजस्व 


किक "कमर "कर ५३८ चर र३०# चर सकी चकानी २७.८ २७८ चि की २९०# चक+ीी30.# ३ च७ स७# ७ 3 3 करी जनम जजती भी भा चर चजम ९..म परी च अर चजरी चर ५८ 7 चर च# रजत ॑# जढ पक रक# चे#ी ० भम चजं धर चाय ५0८ जज जन्‍म औ ३ ढ भध ५ध चनध ८ चज २०० ७. चक रज+ ९५# रह सा भ# का 


आमदोरफ़ के लिये अत्यंत आवश्यकता है ओर जो केवल 
धनाभव के कारण नहों बनवाई जा सकतों । 

(९३४) शझ्ाबपाशी- इस विभाग के लिये सन्‌ १६२२-- 
२३ ६० में असल में १ करोड़ ६२ लाख रुपये खच किये जाने 
को मंजूरी दी गयी है, परन्तु पहिले दिये हुए, संयक्त प्रान्त के 
खच के नक्शे में केवल १ करोड़ ३७ लाख का ही उदलेख है । 
इसका कारण यह है कि नक्शे मे दिये हुए खच में ५५ लाख 
रुपये की वह रकम शामिल नहों है जो पुरानी नहरों का फाम 
चालू रखने के लिये खूब होगी। यह रकम इन नहरों की 
आमदनी में से खरे की ज्ञायगी।॥ इन नहरों की आमदती 
१ करोड़ ४५ लाख रु० थी, इसमें से ५५ लाख रुपये की रकम 
खच में दिखादी जाने के कारण, आमदनी सिफ ६० करोड़ 
बतलायी गयी है। 

खच' का व्योरा नीचे लिखे अनुसार है-- 

१-पुरानी नहरों के चात्यू रखने का खच. ५५ लाख रुपये 








२-नह रों में लगी हुई पूंजी का ब्याज्ञ 8: » 4 
३-नयी नहरों पर खच ८६ ४/» 4 
योग ५६५ लाख रुपये 


सरकार नहूरों का काम क्रमशः बढ़ा रही है, यह अच्छो 
बात है, इससे किसानों को लाभ होता है ओर सरकार को भी 
बड़ी आमदनी होती है। इस काय के बराबर बढ़ते रहने की 
रझूभी यहुत जुरूरत है । 
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सन्‌ १६२२ ई० में प्रान्तीय सरकार को पुरानी नहरों से, 
सब प्रकार का खच ओर पूंजी का व्याज़ निकाल कर लगभग 
४८ लाख रुपए का नफ़ा हुआ था। खन्‌ १६२२--२३ ई० में 
भमयी नद॒रों पर जो ८६ लाख रुपये खच किये जांयगे उसमें से 
८० लाख रुपये कज़ञ लेकर खच किये जांयगे; शेष नफ में से । 
चाहिये यह था, कि गत वर्ष इस विभाग से जो ४८ लाख रुपये 
का नफा हुआ था, वह सब नयी नहरों के बनवाने में खच 
किया जाता । क्या सरकार आगे इस बात का ध्यान रखेगी । 


१४--अाबकारी, स्टास्प, रजिस्टरो श्रादि --इस 


महू में भी किफ़ायत की गज्ायश है। आबकारी के व्यय का 
वपोरा इस प्रकार था-- 








निरीक्षण १,७५,८०० रुपया 
जिले के प्रथन्ध कर्ताओं का 

आफिस ख़च २६,२०० ?” 
शराब बनाना आदि ७,२५,७०० ” 
क्षति पूति १०,००० “ 
यैग ६,४०,७०० ” 


१० 
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स्टाम्प के व्यय का व्योरा इस प्रकार था-- 
गेर अदालछती; निरीक्षण, स्टाम्प को 

बिक्री का खच्॑ं, केन्द्रीय स्टोर से 

लिये गये स्टाम्प १,३३,६०० रुपया 
अदालती; निरोक्षण, स्टाम्प को विक्री, 

केन्द्रीय स्टोर से लिये गये स्टास्प 





और सादा कागज़ १,६६,६०० ” 
याग ३,३०,२०९० ?!?? 


रजिस्टरी की मद्द का व्योरा इस प्रकार था-- 
निरीक्षण; इन्स्पेक्र, कुर्क ओर नोकर 

टाइप राइटर आदि । २१,५५०. रुपया 
जिले का खच्े; सब-रजिस्ट्रार कुक, 

नौकर, सामान, टाइप राइ्टर आदि ४,४८,४४०  ? 
योग ७9,9०,००० ह2 





९५--मुद्रा, टकसाल झौर विनिमसय-इस मह्द में 
अधिकांश घिनिमय का ही खर्च है। विदेशी हिसाब के लिये 
रुपया दो शिलिंग का माना गया है, परन्त अलल में एक रुपये 
के विनिमय में लगभग एक शिलिंग और चार पेंस ही मिलते 
हैं। इससे प्रान्तों के जो द्वानि दाती है, वह इस मद्द में डाली 
जाती है। 


प्रॉोन्‍्तीय व्यय 
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अर के 2७५ आओ 7५ कि 





१६--सटे शनरो झऔर झछापाखाना--सन्‌ १६२२-२३ ई० 
के अनुमानित व्यय में इस का व्योरा इस प्रकार था-- 


सरकारी ओर जेल के प्रेस के सुप- 
परिन्टेन्डेन्ट और अन्य कर्मचारियों का 
चेतन ओर अलाउ'स, प्रेस की मशीनें 
ओर सामान, गोदाम, जिदद बंधाई, 
टाइप ढालता आदि २ 

स्टेशनरी, जो केन्द्रीय स्टोर से 
ली गयी 

कमी 


योग 


६,७०,६०० रुपया 


9,७9०,००० ;४# 


२;००,००० ९6 





१३,१०,६०० £ 


सनन्‍्यमहू--(१७) प्रान्तीय ऋण की मात्रा यथाशक्ति कम 
डोनी चाहिये इस लिये शाखत प्रबन्ध का खर्च कम्र करना 
चाहिये। शासन व्यय का यथाशक्ति कम करने पर भी यदि 
उत्पादक कार्यो के लिये ऋण को आवश्यकता है। ता ले लिया 
जाय । खूद का बोक वृथा न बढ़ाया जाना चाहिये। 

(१८) अकाल निवारण को मद् के सम्बन्ध, में राज़स व्यवस्था 
के परिच्छेद में कह आये हैं । जनता के लिये आज़ोविका के 
ययेष्ट साथनां और घन--वृद्धि की व्यवस्था हे! ते अकाल 
छेसे भयंकर ओर विध्तृत न हो। इस ओर यपेष्ट ध्यान देना 


चाहिये । 


१७८ भारतीय राजस्व 


कन७ही ९ # ७, / 0५:७५ ५ /% // ९ /:५ /:*९ /७ /79/००/?5 /7५/% /?५ /५ /?* ७ ५७ #९ /५०/७ उच्च 2 च्‌ थ # ५ ;ज /ज 3 ५ ९ /?% /१९ /७ /* / /“% “६ /“६ /७ /”७ /७ “५ /“5 ४६ ४७ “७ ४5 /“७ ८७४ ४७ /७ 2 ५ रच 5 5 2 2 / ३ /7९५ /#?वद #न्कि 


(१६) जिन अधिका रिये के वेतन ही बहुत अधिक मिलता 
है, पेंशन उन्हें न दे कर, कम वेतन वाले को विशेष रूप से: 
मिलनी चाहिये । 

(२०) कंटिंजेंसी फंड इंस लिये रखा जाता है कि केई 
आकस्मिक या असाधारण आवश्यकता आ पड़े ते इस मद्द से 
काम चलाया जा सके । 

(२१) सन्‌ १६२२-२३ ई० में जो ८८ राख रुपये कज्ञ दिये 
जाने का प्रबन्ध किया गया है, उस में से २७ लाख रुपये ते। 
भारत सरकार के प्रान्तीय आवपाशी सम्बन्धी कज्ञ की इस 
वर्ष की किश्त अदा करने की गरज़ से दिये जांयगे ओऔर ६३ 
लाख रुपये स्थानीय संस्थाओं ओर किसानों के कज़ दिये जाने 
के लिये अलग रखे गये हें । 

पाठक अब समभ गये होंगे कि प्रान्तीय सरकार जिन जिन 
मद्दों पर खर्च करती है, उन में किस किस में किफ़ायत या 
किस किस में वृद्धि करने से जनता का अधिक हित साधन 
हागा। 

व्यवस्था पक परिषद्‌ का अधिकार--संयुक्त प्रान्त 
के सन्‌ १६२२-२३ ६० के निमित्त प्रस्तावित १५ करोड़ ४१ लाख 
रुपये के कुल खर्च में से ७ करोड़ ८० ल्लाख रुपयों के खर्च पर 
प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषद्‌ के मंजूरों देने का अधिकार नहीं 
था । उसकी मजूरी १० करोड़ ६१ लाख रुपये के ख़च के लिये: 


प्रास्तीय व्यय १७६ 


0 
ली गई थी, डस में से केवल ३ करोड़ २७ लाख रू० हस्तान्तरित 
धथिषयों के लिये हैं; शेष सब रक्षित विषयें के लिये । हस्तान्तरित 
विभागों में भी छगभग २७ राख रुपयों का ऐसा खर्च था, जिस 
'पर व्यवध्यापक सभा के मंजूरी देने का अधिकार नहों था । इस 
ध्रकार यद्यपि प्रांतिक व्यवस्थापक परिषदु को ख़र्च की अथि- 
कांश मद्दों पर मंजूरों देने का अधिकार दे दिया गया है पर 
चास्तत्र में वद्द धान्त के सम्पूण ख़र्च के एक चोथाई से भी कम 
पर अधिकार रखती है। जैसा कि हम पहिले कद चुके हें 
व्यवस्था परिषदु के, प्रान्त की पूरी आमदनो अपनो 
इच्छानुसार व्यय करने का अधिकार है।ना चाहिये । 
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प्रान्तीय आय 


प्रान्‍्तों का तुलनात्मक व्यय--भागे दिए हुए नक्शों 


से भिन्न भिन्न प्रान्तों की पृथक्‌ पृथक्‌ मद॒दों को तुलतात्मक 
आय ओभोर संयुक्त प्रान्त की पृथक्‌ रूप से आय अच्छी तरह 
मालूम हो जायगी । 


भाश्सीय राजस्व 
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१६२०--२१ | १६२२-२३ का 


हा का दिसाव अनुमान 
( ९१ ) आय कर ३२.२ २.४ 
(२ ) मांलगुनारी ६८२.४ ६८३६ 
(३ ) भाबकारी १७६, १ १६६,० 
(४) स्टाम्प १७७.३ १६३.३ 
(५) जड्ूल ८9.५ ११५५ 
(६ ) रजिस्टरो १२.६ १३ ६ 
(७9 ) रेल »६ *६ 
(८ ) भावपाशी १०३.३ ६०६ 
(६ ) सूद्‌ १८५६ १५.७ 
( १० ) न्याय धिभाग ८-५ ६,० 
( ११ ) जेल ६.० ५१ 


( १२५) पुलिस १.६ १०७ 


शशि निकली जज कक कक 3 8 3 आल सननुनभनुरु॒ुुालुतलु॒ाुाााा ३ ाआ॥ल्‍७॥ल्‍/७७७७७७७७७४७एएएरएशए७ल्‍७७७८ए७७४ 


प्रान्तीय आय॑ १५३ 


९१ ४/४६/६/६४/६/६४/ ६/६४/ ९./६./६./ ./४/४६./४६/६४./४/४./ ४/ ./ ४.८ अर ाध5औीऔीध आय आज न ४धऔच5धध चध आरा धा अर न्‍ी 





१६२०--२१ | १६१२-२३ का 
महुद्‌ का हिसाब अनुमान 


( १३ ) शिक्षा १७.५ ८-५ 
(१४ ) चिकित्सा भोर खात्य १.७ १.५ 
( १५ ) कृषि २.७ 3.८ 


'*ै "के 


( १७ ) विविध विभाग 'रै 'छे 


( १६ ) उद्योग,धंघे 
( १८ ) सिविल निर्माण काये ७.६ ७.२ 


(१६ ) कागज्ञ >ज और १.६ ३.७५ 


छ 


(२० ) पेन्शन आदि के लिये 
सहायता 


३-० ४-१ 


(२१ ) विविध 


'६७-मकरकम-कम्यपाइाक9 पाकरवक ७ ७७७-धए-जकविकन्मक 


३.७ छह 





काऋजकालशवाजसाकृरटी 


याग॑ १३१५.० १३३३. ७ 





१५४ भारतीय राजस्व 


#०३५# *./? ९ “५.७५... २७... 
४ 5ट5८ट 5 ढ 5ध 5 5355 2454 अधि 45/50/0594 3८ 5 5 /#3टध 5 3 43७ ७ /3 40 न्‍ट5 3 बल 6 अटञज 5आओ 45 5 # 5 “5 “७ /ध ६ /धअ /धऔ / 3 4 /# ४ / ७ / ७.८५ के 2 र /7 सै 





संयुक्त ग्रान्त का उदाहरण--प्रान्वीय आय का 
विषय एक उदाहरण द्वारा अच्छी तरह समझ में आन्ञायगा, 
इस लिये संयुक्त प्रान्त की आय का सन्‌ १६२०-२१ ई० का 
।हसाब ओर सन्‌ १६२२-२३ ई० का अनुमान पृथक्‌ रूप से 
दिया गया है । 

सदें। का ब्यौरा और शझालोचना--अब॒ हम 
संयुक्त प्रान्त की सन्‌ १६२२--२३ ई० की अनुमानित आय की 
प्रत्येक मद्द का कुछ विस्तृत ब्योरा देगे ओर साथ ही यह भो 
वतायेंगे कि प्रान्तों में किस किस मद्द को आय बढ सकती ?ै, 
प॒व॑ किस मद्द की आय घटनी चाहिये । 

१००० श्राय-कर--ऐसा नियम छिया गया है कि यह 


आय भारत-सरकार के हो परन्तु इसे वसूल करने का काम 
प्रास्तीय सरकार करें । कर की आमदनी पर तीन पाई फ्री रुपया 
उन्हें मिलेगा, परन्तु यह निश्चय किया गया है कि प्रत्येक 
प्रान्तीय सरकार सन्‌ १६२०-२१ ई० की इस महू को आमदनी 
के बराबर एक निश्चित रकम भारत-सरकार के प्रति वर्ष 
दिया करे । इस प्रकार आरंभ में प्रान्तीय सरकारों के आयकर 
फी आदमी में से जो कुछ द्िस्सा मिलेगा, वह उन्हें भारत-स रकार 
के। दे देना होगा, परन्तु देने की रकम भविष्य में वही बने रहने 
से, जब कर की आमदनी बढ़ेगी तो प्राग्तीय सरकारों के 
मिलने वाला हिस्सा भी घढ़ेगा। 


प्रान्तोय आय १९०९५ 


इस प्रकार आय-कर वसूल करने का काम प्रान्तोय सर- 
कारों के ऊपर छोड़ा गया है, ओर उन्हें इसके सनन्‍्बन्ध में कुछ 
आय होती है । बेहतर है कि यह कुल आय प्रान्‍न्तों को ही दे 
दी जाय, जिससे उन्हें अपनी उन्नति की यथेष्ट सुविधा हो । 


२--मा लगु जा रो--इस मदद का व्यारा यह है-- 











साधारण मालगुजारी ६,६३.७७,००० रू० 
सरकारोी स्टेट की बिक्री २,००० ” 
मालगुज़ारो की माफी और 
परतो ज्ञमीन की बिक्की १,००० ?” 
ज़मीन का महसूल व अबवाब २,६८,३०० ” 
विविध आय १०,२७,५०० ” 
येग 9,०६,७३२,८०० 


चटाओ--भाबपाशी के कारण 
जो मालगुजारी मिलो, 
( वह आबपाशो में 





शामिल की गयी ) २२,०५,००० ? 
शेष ६५८७,३७,८०० “ 
चआअठाशो-वापसी ४७,८०० ” 











शेष ६,८३,६३,००० रू० 
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साधारण मा छगुज़ारी सब्बंसाधारणसे प्राप्त माऊगुजारी के अतिरिक्त, गत 
वर्षों की बकाया की आमदनी, सरकारी स्टेट की माजगुज़ारी और जंगल 
की स्टेट की माल्गगुनारो शामिल होती हे । 

विविध आय में मुख्य आमदनी, यह होती है--मालगुज़ारी के दफतर 
की आमदनी, मालगुज़ारी-अदालतों से क्रिया हुआ जुर्माना, कुछ जगहों 
में खास पटवारी रखने के उपलक्ष्य में होने वाली आमदनी , दीवानी, सुकदमों 
से होने वाली आमदनो, खेतों की ह॒इ ठोक करने के लिये अमीनों की फोस, 
उन जंगलों या जमीनों से खनिन्न पदार्थों की आय जो जंगल विभाग के प्रबन्ध 
में न हों इत्यादि । 


प्रान्तीय सरकारों की आमदनी का मुख्य साधन मालगु- 
जारी है, बहुधा उन की कुल आय का आधा भाग इसी से 
प्राप्त दोता है। जैसा कि पहिले कहा गया है, भारतवर्ष में 
सरकार अपने आपकी जमीन का मालिक समभतो है। 
इस आधार पर वह, अस्थायी बन्दोबस्त वाले प्रान्तों के किसानो 
से, जमीन से होने वाली आय का ५० फीसदी या कहों 
कहों इससे भी अधिक हिस्ला, मालशुजारो के रूप में वसूल 
करती है | यदि एक राष्ट्रीय सरकार ऐसा करे तो शायद कुछ 
जायज भी समझता ज्ञाय परन्तु विदेशी सरकार का ऐसा सम- 
झता कदापि ठीक नहों । 

सरकार जो मालगशुजारी लेती है, वह उपज्ञ के रूप 
में नहीं, चरन्‌ रूप के रूप में लेती है वह उसकी शरह 
वैदाबवार का परता छगा कर नियत करतो है, यह 


प्रनन्तीय आय १५७ 
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परता बन्दोबस्त के साल का लगाया हुआ होता है ॥ 
घहुधा ऐसा हो सकता है कि बन्दोबस्त के साल फसल 
प्रच्छी हो, अथवा 'कारणशुजारी?! दिखाने वाले अफसर 
उसके अनुमान में अत्युक्ति कर दें, और अभागे किसानों पर 
कितने ही वर्षा के लिये सरकारी मालगुजारी का भार बढ़ 
त्राय । अति बृष्टि, अनावृष्टि आदि से फसल खराब हो जाने 
पर जब पेदावार कम हो जाती है, तब भी सरकारी माल- 
गुजारी प्रायः पूर्व निश्चय अनुसार द्वी देनी पड़ती है। कभी 
कभी सरकार 'दया' करके मालशुजारी का कुछ अंश छोड़ भी 
देती है, परन्तु वह छूट नुक्सान के हिसाब से बहुधा कम 
द्ीती है । 

मालगशुज़्ारी की अधिकता के कारण अधिकांश भारतीय 
कृषकां की, जो भारतीय जनता का बृहदंश हैं, इस समय बुरो 
दशा है । उनका यथेष्ट उद्धार उसी समय होगा, जब उनकी 
जमीन उनकी ही मोरूसी जायदाद समभी जायगी, ओर सर- 
करारी मालगुज़ारी न्याय पूबंक निश्चित कर दी जायगी | हमारी 
प्मक से, जिस दर से अन्य आय पर कर लिया जाता है, उसी 
_र से ज़मीन की आमदनी पर कर लगना चाहिये । 

सरकार का ध्यान इस मुख्य बात की ओर न होकर कुछ 
धवाधारण दातों--खहकारी बेंक खोलने, तकादी देने, आबपाशी 
इढ़ाने की ओर क्रमशः आकषित है। रहा है। विविध प्रांतों में 
ऐसे क़ानून भी बनाए गए हैं कि ज़मोंदार किखानें से मनमाना 


श्ष्द्ध भारतीय राज्षख 
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लगान लेकर उन्हें सता न सके । सन, १८८५ ओर १६०७ ई० के 
टिनेसी ऐक के पास हे जाने के कारण किसाने के वेद्खली का 
विशेष भय न रहने से यह भरोसा रहता है कि अब खेती की 
उम्नति करने से लाभ की जे वृद्धि हेगी, वह सब ज्ञमोंदार के 
नहीं मिल जावेगी, वरन्‌ उसके एक बड़े भाग के अधिकारी 
स्वयं वे किसान ही होंंगे। 

३---अावकारी--इस मद्द का व्यौरा यह है-- 


लाइसेंस, डिस्टिलरी फीस 
शराब ओर अन्य मादक पदार्थों की 

















बिक्री पर महसूल १,५७,६६,००० रु० 

आबकारी विभाग की अफीम की 

बिक्री से लाभ १२५,२२,००० 7 

जुर्माना, ज़ब्ती, और अन्य आय ५०,००० ” 
योग १,७०,७०,००० 7? 

घटाओ--वापसो १,४०,००० ” 
शेष १,६६,००,००० ?? 


शोक की बात है कि इस मद्द की आय की उत्तरोत्तर वृद्धि 
होती जा रही है। भारतोय व्यवस्थापक सभा में इस आशय 
का प्रस्ताव किया गया था कि सरकार मादक द्रव्यों के सेवन 
के न बढ़ने देने की नीति रखे । यह प्रस्ताव खीकृत नहों हुआ ॥ 
शरोब की दुकानें पर पदरा देने वाले तथा टैम्परेंस ( मचयपान- 


निवारण ) सभाओं के कार्य में सरकार बाधा डालती है, ओर 
उन पर तरह तरह की सरझूती करती है । इससे स्पष्ट है कि सर- 
कार के जैसे बने, वेसे आमदनी चाहिए मादक द्रव्यें के प्रचार 
के रोकने के लिये वह तेयार नहों । इस प्रकार देश का आत्मिक 
पतन कब तक होता रहेगा ? 

अन्यान्य विभागों में यह विभाग प्रान्तीय सरकारों के हाथ 
में दिया गया है, जिन्हें प्रान्‍्तों की उन्नति के लिये रुपये की बड़ी 
आवश्यकता है । अतः यह आशा हो ही नहों सकती कि प्रान्तीय 
सरकार इस विभाग से अधिक्राधिक आमदनी प्राप्त करने, और 


इसलिये मादक द्वव्यों का अधिकाधिक प्रचार करने में केई 
कसर रखे । 
बड़ी ज़रुरत इस बात की है कि यह विभाग भारत-सरकार 


के ही अधीन रहे ओर वह मादक द्रव्यां। का प्रचार घटाने की 
उपयुक्त नीति काम में लावे। 
४---स्टारुप--इस मदद का व्योरा यह है-- 
( भ्र ) गर अदालती 


साधारण स्टाम्प की बिक्री ३८,३७, ००० रू० 
इ्स्प्रसिंग ( 777०5&772 ) दस्तावेजों 

पर डयूटी ५७,००० ? 
ज्ञुमाना या सडा ३२,००० » 
विविध २,००० 
घटाभो--वा पसी ९४,००० 


9) 








येाग ३८,३७,००० रू७ 


१६० 
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( आ ) अदारूती 
केर्ट फीख स्टांप की बिक्री १,५३,८६,००० रु० 
केट फोस स्टांप के साथ काम में आने 
वाले कागज की विक्री १५६६,००० रू० 
घटाओ--वा पस्री ८६,००० 

ये।ग १,५४,६६,००० रू० 
(अ ) ओर ( आ ) येग १,६३,००,००० रुू० 


अदालती स्टांप प्रत्यक्ष रूप से स्याय पर कर है। गेर अदा- 


लती स्टाम्प भी, कुछ परोक्ष रूप में, न्‍न्याय--कर ही है । रुपया 


लेने 
लग 


की रखसीद्‌ पर, या हुंडी आदि पर स्टाम्प इस लिये ही 
या जाता है कि यदि पीछे कोई बाद विवाद हो तो न्याय 


होने के अवसर पर प्रमाण तेयार रहे, इस प्रकार स्टाँप की 
आय जितनी अधिक होगी, उतना ही यह समभा जायगा कि 
प्रजा को न्याय प्राप्त करने के लिये अधिक खच करना पड़ा। 


अत 


: यह आय अव्पतम होनी चाहिये, जिससे न्याय सस्ते 


से सस्ता दी । 
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५---कं गल - इस आय का व्यौरा इस प्रकार है--- 
लकड़ी या अन्य पेदावार* जो 


सरकार ले ५३,३६,८०० रू० 
लकड़ी या अन्य पैदावार 
जो डपभोक्त या ख़रीदार ले ६१,०२,१०० ? 


जंगल का बे वारसी ओर ज़्त किया हुआ माल ५,४०० ? 
विदेशी लकड़ी या अन्य 





जंगल की पेदावार पर महसूल ३०,२०० ? 
विविध, ज्ुमाना, ज़प्ती आदि १,२१,१०० ? 
घटाओ--बा पसी ४७,००० ?” 

येग १,१५,७५७,००० र० 


जंगल विभाग का उद्देश्य धञा--हित ही रहना चाहिये । 
आय का लक्ष्य रख कर प्रजा--हित की उपेक्षा करना कदापि 
उचित नहों । इस समय अनेक स्थानों में जंगल विभाग के 
कारण पशुओं के लिये चरागाहों की बड़ी कमी होगई है । इससे 
देश की बड़ी हानि हैं | पुनः अब ईंधन मंहगा होने के कारण 
उसका कुछ काम गोबर के उपलोंसे ही ले लिया जाता है। इस 
से खाद की कमी होती है | जंगल विभाग को इस ओर ध्यान 
देना चाहिये | 
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अल ीयननी--नननबकजनम-»५> >>“ जज 


& जंगल की अन्य पैदावार में मुख्य बांस, घास, इंघन, कोयला, राल 
आदि पदाथ होते हैं। 
११ 
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* ६---र जिस्टरौ-इस महद्द का व्यौरा यह है -- 
दाघ्तावेज्ञों की रज्ञिष्टरी कराने की फीस १०,७०,००० रू० 
रज॑स्टरी की हुई दस्तावेज्ञों 


की नकल की फीस ८०,दैू00 ?? 
विविध, फीस या जुमाने आदि २,३६,६०० ?? 
घटाओ--वा पसी छ3०० ,, 

याग १३, ६०, 000 रू० 


कागज़ों की रजिघ्टरो होने से लोगों के बेईमानी करने का 
अवसर कम होता है। इस विभाग में एक परिप्तित सीमा तह 
की आमदनी बुरी नहीं । 


५--रेल--इस मद्द में वह आय है जो शाहदरा सहारनपुर 
रेलवे से होने चाले मुनाफे में से सरकार को मिलती है। 
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८-साबपाशो--इस मद्द का ब्योरा इस प्रकार है ;-- 
( १) उत्पादक काय 

















प्रत्यक्ष आय १,१७,७७,००० मरू० 
मालगुजारी की आय जो. 
आवपाशी के कारण हुई २१,६७,००० रू० 
चटाओ-संचा लन व्यय ४७,४०,७१० रूु० 
वास्तविक आय ६०,२८,२६० रू० 
२ अनुत्पादक काय 
प्रत्यक्ष आय <८,००,००० रू० 
मालगुज्नारो की आय जो 
आबपाशी के कारण हुई ८,००० रू० 
घटाओ-स॑ँंचालन व्यय ७,७०,००० रू० 
वास्तविक आय ३३,००० रू० 
( १) ओर ( २) का योग ६०,६१,२६० रू० 
अन्य फुटकर काय २७,००० रू० 
घमसस्‍्त योग &0,८६,२६० रू० 


यह काय बहुत बढ़ने की आवश्यकता है। कार्य बढ़ने के 
स्ताथ आय का बढ़ना अनुचित नहीं | परन्तु दर नियमित रहनी 


चाहिये । 


+ जम 5... ०0 चनी की निज 
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८-सुद--हइस मद्द का व्योरा इस प्रकार हैः-- 





ऋण ओर पेशगी पर सूद १५,७४७, ६०० रु० 
विविध १०० 
योग १७५,७५,००० ?? 


ऋ ण, इन संस्थाओं या ध्यक्तियों को दिया जाता है--जिला 
ओर अन्य स्थानीय कोष ( .0८8। [४१03 ) कमेटियें को , स्थु- 
निसिपेलिटियों, जमींदारों, किसानों, सहयोग समितियों 


आदि को । 
९१०--न्या य-विभाग--इल महृद का व्योश इस 


प्रकार है-- 

अनधिकृत माल को बिक्री ६०,००० ” 
कोर्ट फीस जिसमें दोचागयों अदाऊत 

के अमीन आर कुडक अमोन 

आदि फीस शामिल है २,७६,२०० 
हाई कोर्ट या अधीन दीवानी अदा- 

लतों की फीस,- मैजिस्ट टो का 

किया हुआ जुर्माना ओर जप्ती 


५ 


आदि ५, ६७,००० ? 
वकालत को परीक्षा-फोस १५,००० ?? 
विविध फीस ओर जुर्माने 9,१०० ” 
विविध २६,७०० रू० 
घटाओ--वा पसी ८०,००० ,, 





“हरी ली. ++++क_०क»०क-+नन_ कक का ०५० दकरन/क के. 





योग ६,००,००० रू० 
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जेसा कि हमने अन्यत्र कहा है, न्याय सस्ते से सस्ता होना 
चाहिये। देश का कानन ही दस प्रकार बदला जाना चाहिये 
कि मुकद्परेबाजो कम है, आदमी पंचायतों में ही निपटले। 
अस्तु, न्याय विभाग की आय-वृद्धि हम अच्छो नहों सममूते । 


१९-जे ल--ह्स मद्द का ध्योरा इस प्रकार है -- 


जेल ६,७०० रू० 

जेलें के कारखानों के सामान की बिक्री ५,००,७०० ,, 

घटाओ---वापसी ७०० ,, 
याग ७,१०,००० रू० 


९२-पुलिस--इस मद्दृ का व्योरा इस प्रकार है -- 
सावजनिक विभागों, प्राश्वेट कम्पनियों, 


ओर लेगें को दी गयी पुलिस ३२,००० रू० 
हथियार रखने के कानून से आय 920 » 

मेटर आदि की रज़िस्टी, आादि की 

फीस, जुर्माने ओर जञप्ती ८०,५०० » 

पेन्शन आदि के लिये प्राप्ति ३,४०० ,, 

विविध ५६,३०० » 

घटाओ-वापसी ३४,००० 


येग १,६ ६,000 रू० 
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१३- शिक्षा--इस मद्द का व्याौरा इस प्रकार है -- 


विश्वविद्यालय 

फीस ; सरकारी, आर्ट कालेज 9०,००० रू० 

». सरकारी, पेशों के कालेज ४०,२०० ,, 

माध्यमिक 

फीस; सरकागी, माध्यमिक 

स्कूलों, तथा छात्रालयें की आय 3७,४७,६०० » 
ग्रारस्भिक 

फरोस ; सरकारो प्रारम्भिक स्कूल ८०० )» 
स्पेशल 

फीस ; मिडिल स्कूल २,४०० ,, 

खुधारक स्कूलों के कारखाने २,००० ,.. 
जनरल 

सहायता 

दान ,९१०० $,. 


विविध; परीक्षा फ़ीस सिविल एंज़िनयरिं १६,७०० ,, 
कालिज्ञ, किताबों, फोर्टों, भोर 
अन्य स+मान की बिक्री, प्रान्तीय 

परीक्षाओं की फोस आदि २,५३,२०० ,,. 

घटाओ--वा पी ४०० ,, 


कननननबा-टनणा 


याग ८,७८,००० र० 
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न्याय की भांति, शिक्षा भी जितनी सप्तो हो, उतना अच्छा 
है। प्रारम्मिक शिक्षा तो बिल्‍कुल बिना फीस ही होनी चाहिये 
अन्य शिक्षा की फोस भी यथा सम्भव कम रहना उत्तम है। 
वतं॑मान समय में यहां शिक्षा ऐसी मंहगी है कि सव साधारण 
की कोन कहे, मध्य श्रेणी के भी बहुत से आंदमी इसका व्यय 
सहन नहीं कर सकते | इस लिये देश में अविद्यांधकार छाया 
हुआ है । इसे दूर करना चाहिये ! इस लिये शिक्षा विभाग 
को फीस द्वारा आय बढ़ाने का लक्ष्थ न रखना चाहिये | 


१४---चिकित्सा ओर स्वास्थ-इस महद्द का 
व्येरा इस प्रकार है -- 


( अ ) चिकित्सा 
मेडिकल स्कूल और कालिज फीस २०० रू० 
अस्पताल की आय 9,९00 !! 
पागरूखानों की आय जिसमें ऐसे 
पागलों की रखने दीनों वाली आय 
भी शामिल है, जो द्रिद्र न हों १०,२०० 
म्युनिसिपैलटियों ओर छावनियों की 
सहायता, सव॑ंसाधारण का चन्‍्दा 


१9 


सेनिक विद्यार्थियों की शिक्षा के लिये 

सहायता ह ३०,६०० 7? 
दान की आय १,७०० ”? 
बिविध; रसायनिक विश्लेषण की 

फीस आदि ६,००० ? 
घदाओ ---- वा पसी १०० ,, 


योग ५६,००० रूु० 


१६८ भारतोय राज़स्न 
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( आ ) खास्थ 
दवाइयों ओर टीका लगाने की 
चीज़ों की बिक्री ३२,५०० रु० 
सहायता ४८,००० !?? 
विविध १३,५०० 
योग ... ६४,००० रु०. 

(अ ) ओर ( आ ) का योग १५०, ००० रु० 

१४---कु थि-श्स मद का व्योरा इस प्रकार है -- 

यागों की आय १,३३,००० रू० 
कृषि को विविध आय १,००० ?! 
कृषि-ऐ जिनयरिंग १३,००० ? 
कृषि कालेज ओर प्रयोग शालायें, क्‍ 
बीज आदि १,७१,७०० ?! 
साव॑जनिक नुमाथश ओर मेले ४५,००० ? 
पशु चिकित्सा १,२१,६०० ?! 
घटाओ ---- वापसी ३०० ”? 





योग * ४,८५,००० ? 
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१६०-- “उद्योग-चंचे-दस मद्द का व्योरा इस 


प्रकार है-- 
ओयद्योगिक और शिव्पीय 
संस्थाओं की फीस १७,००० रू० 
कारखाने की आय ८;७५०० 9 
विविध ७०० 9 
योग २६,००० ?? 
१9५--विविध विभाग--इस मद्द का ब्यौरा इस 
प्रकार है -- 
सस्‍्टीम वोयलरों के निरीक्षण की फीस ३१,७०९ रू० 
परोक्षा फोस २,००० ?! 


विविध; अज्ञायब घर; 
पीतल के तार बताने; जन्म 
स्॒त्यु ओर विबादों की 
रजिस्टरी आदि की आय ७,३०० ? 
घटाओ ---- वापसी १००० ,, 
योग 3८,००० रू० 


१७० भारतीय राज़॑स्व 
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(ः 
९८--सिविल निर्मर्माण काय--इस मद्द का व्यौरा 
इस प्रकार है -- 





सिविल अफसरों के खुपुद ३८,००० रु० 
साध॑ जनिक निर्म्माण विभाग के 

अफसरों के सु पुद्‌ ३,८२,००० ? 
योग 8,२०,००० रू० 


९९ --कागज कलम और रुपार्ड-इस मदद का 
व्योरा इस प्रकार था-- 

कानूनी रिपोर्ट, सरकारी गज़ट और 
अन्य पुस्तक या पत्रिकायें तथा 
विविध फार्म २, १०,००० रू० 
प्रेस की अन्य आय, हाईकोट या 
अन्य संस्थाओं का काम करने से २,०१,८०० ? 
घटाओ -- वापसी ८०० ?! 


योग 3, ११५,०0०० रु० 


प्रान्तीय आय १७१ 
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२०----पेन्शन झ्रादि के लिये सहायता-इस 
मदद का व्योरा इस प्रकार है--- 


कोट आफ बाड़स के, तथा 

विदेशी नोकरियों में लगे हुए सरकारी 
आदमियों के कारण, आय; जिले भरादि 
से सहायता; अन्य सरदारों से उनके 
सम्बन्ध में दी गयी पंशनों के 








विषय में सहायता ३,५६७५,००० रु० 

विविध २०० रु० 
घटाओ-- वा पसी २०० ” 
योग ३,६७५,००० ? 


२९---विधिध--इस महद्द का ब्यौरा इस प्रकार है -- 


पुराने स्टोर ओर सामान की विक्री द ६,००० रू० 
ज़मीन ओर मकान आदि ( नज्जल ) की बिक्री १०,००० ?? 
सरकारो लेखा-परीक्षा की फीस १,२१,००० ?? 
ज़मीन ओर मकान का किराया १,६५,००० ?! 
अन्य फीस, जुर्माना या अप्नी 9,०५७ ?5 
फुटकर १,६२,२०० ” 
घटाओ--वा पसी ६६,२५० ” 
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येग ४,८८,१०० “ 


१७२ भारतीय राजस्व 
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फुट कर आय दीवानी, फ़ौजदारी, मालगुजारी की और | 
कमिश्नरों की अदालती के अद्दातों में खाद्य पदार्थ बेचने के 
लाइसेंस की फीस, तथां घास की विक्रो आदि से दाने वाली 


आय सम्मिलित है । 


कर-भार--प्रान्तीय आय की मह्दं का व्योरा सम्राप्त हो 
गया । केन्द्रोय आय का वणन पहले किया जा चुका । अब 
हम यह विचार करेंगे कि केन्द्रीय ओर प्रान्तीय सरकार आय के 
रूप में जो कर वसूल करती हैं, उनका बत्रिटिरा भारत के प्रत्येक 
आदमी पर कितना भार पड़ता है ।* 


सरकारो ञ्ञाय; प्रजापर कर-सरकार के माल- 


गुजारी, नमक, स्टाम्प, आबकारी, प्रान्तीय महसूल, आयात, 
नियांत कर, आय कर ओर रजिस्टरी से जो आय है।ती है, वह 
'सब प्रजा पर कर ही है। इस के अतिरिक्त रेलवे, डाक, तार 
आदि व्यापारिक कार्यों से भी सरकार के जो आय होती है, 
वह भी राज्य प्रबन्ध में हो खच की जाती है । यदि यह आय न 
'होी तो सरकार इतनी आय, अन्य कर रलूगा कर वसूल करे । 
'धत्येक भारतवासो के। कितना कर देना पड़ता है, इस का 
हिसाब लगाने के लिये, पहिले सरकार की, एक वर्ष की उपयुक्त 


& माडन रिव्यू! में प्रकाशित, श्री० सी० एन० वकील के छेख के 
आधार पर 


रे प्रान्तीय आय १७३ 
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सब आमदनी मालूम करनी चाहिये, फिर उसे ब्रियिश भारत 
की उस ब्ष की जन संख्या से विभक्त करना चाहिये। 

जनता को शञ्राय-परन्तु किसी देश के निवासियें पर 
कर भार कितना है, यह जानने के लिये उनसे वसूल होने वाले 
कर की मात्रा का ही ज्ञान पयाप्त नहों है। वचरन यह हिसाब 
लगाना होगा, उनको कुल आय से, उनके कर का क्या अनु- 
पात है | इस प्रकार यह सबंधा सम्भव है कि एक देश में कर की 
मात्रा दूसरे देश की अपेक्षा बहुत अधिक होने पर भी, कर-भार 
कम हो । अस्तु, जनता की आय का हिसाब लगाना आवश्यक 
है । यह हिसाब ठीक ठीक लगना तो बहुत कठिन है, तथापि 
जे। अनुमान बड़े अधिकारियों ने अपने बाद विवाद में आधार 
रूप खोकार किया है, उसका उपयेोग किया जा सकता है | 

सन्‌ १८७० ६० में स्खव० दादा भाई नोरोजी ने बड़े परिश्रम 
और अनुसंधान से भारतवासिरी को आखत वाषिक आय का 
हिसाब लगाया तो वह २० रु० माल्म हुई थी। सन्‌ १८७१ ई० 
में आय का यही अनुमान अधीन भारत मंत्री मि० ग्रांट डफ ने 
किया ओर पीछे वाइसराय लाडमेये। ने भी व्यवस्थापक सभा में 
इस से सहमत होना प्रकट किया | 

सन १८८० ई० में फमिन ( अकाल ) कमीशन ने भारत की 
खेती की पैदावार का अनुमान किया, इस अनुमान के आधार 
पर सर डेविड वारबर ने भारत-वासियोां की, उस समय की 
कुछ औसत वाषिक आय २७ रू० होने का अनुमान किया । 


१७७ भारतीय राजसख 


७८४ # 5 ४७ ४४ /5४ ८5४ /७४/४७६ ४७ ६७४ +- “४ /5 /#5 5 ७ ५ #5 ही औड #+ #१ आर #ि #ी ५ #ीक ८5 ८७ ८5 ८७ /७ 4४ #* 3 ४४ / ७ “3 /" 5 ८७ /७ “७ “७ / # ८5 # 5 # 5 /# ४६ / /#७ # / ५, /#ज #, / /७ /ज७ /“5 /*७ /अ ३ /आ६ # १३ /7 १ #+७#७ जन कर 


सन १६०१ ई० में लार्ड कज़न ने व्यवस्थापक सभा में सूचित 
क्रिया कि सर डेविड की तरह ही जांच करने पर भारत- 
वासियें की ओसत वाषिक आय ३० रु० मालूम हुई है । इस 
चब, प्रि० डिग्बी ने भारतवासियें की यह आय केवरक १८ रु० 
६आने सिद्ध की थी, इसका किसी ने सप्रमाण खंडन नहों किया 
पर अधिकारी ३० रु० का ही उदलेख करते रहे । 

सन्‌ १६२१ ६० में पमि० कुक ने राज्य परिषद्‌ में कहा कि 
अब पहले ही ढंग से जांच करने से उपयुक्त आय का अंक 
५०) रु० होता है । परन्तु मि० बी० जी० काछे के हिसाब से 
यह आय ३६) रु० से अधिक नहीं है । 


प्रान्तीय आय १७५ 
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जनता की श्ाय से राज्यकर का अनुपात---- 


























| रेल आदि की आय रेल आदि की आय 
वार्षिक सेड़कर कर का हिसाब सहित, कर का हिसाब 
ये आय . आय पर 
रुपये ..... आ० पा० फीस 3] रू० आ० पा० फीसदो 
१८७१ 8 
१८८१ २७ (२ २५ ट३े ८ | 
१८६१ | हे हर 
१५६०१ | ३० २ १५९ ६३२ ८८ 
श्ुछऋहश ४० |२ १३ के ५७ ३ ९ ५९५ ६२ 
१६१३ : ६ 5 ३ ६ २ 
१६२० ५ ० ११ ५ ४ ३ 
१६२२ ६ ४ ३ ६ ७ ७ 





इस नक्शे से मालूम होता है कि सन्‌ १६०१ ई० तक आम- 
दनो पर का अनुपात ८से £ फी सदी तक था सन १६११ में, 
रेल आदि की आय छोड़ कर, कर ५.७ फो सदी ओर उसे 
मिला कर ६.२ फी सदा था| सन्‌ १६०१ ६० से सन्‌ १६११ ६० 


१७६ भारतीय राजस्व 
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तक, कर में कुछ कमी हुई । परन्तु यह कमी बहुत अधिक 
इस लिये दिखाई पड़ती है कि प्रति मनुष्य आमदनी की ओखत 
में बहुत अत्युक्ति कर दी गयी है। १८८१ से १६०१ तक २० वर्ष 
में प्रति मनुष्य आमदनी केवल तीन रुपये बढ़ी ओर पीछे दस 
चर्ष में ही उस को बृद्धि एकदम २० रुपया बतला दी । सन्‌ 
१६१३ ई० से सन्‌ १६२० ६० तक अथांत्‌ महायुद्धके समय ओर 
उसके समाप्ति कालमें हम पर प्रति मनुष्य छणभग दो रुपये का 
कर और बढ़ा। उसके बाद अगछे दो व के समय में प्रति 
मनुष्य कर की मात्रा एक रुपये से अधिक ओर बढ़ गयी। 
इस समय, महायुद्ध से पहिले की अपेक्षा, कर दूने से अधिऋ है। 
इस लिये या तो कर भार दूने से अध्िर हो गया है अथवा 
भारतवासियों की आमदनी दूने से अधिक हो गयी है। सम्भ- 
चतः अधिकारो दूसरो बात ही कहना चाहेंगे, परन्तु ये कुछ ही 
कहें, भुझक भोगी भारतवासी ही जानते हैं कि उन्हें कर भार 
अब कितना अधिऊर प्रतीत हो रद्दा है । 

भारतवासियों की इस समय को आओमदनी के सम्बन्ध में 
हमें श्री० वी० जी० काले का हिसाब ठीक जंचता है, जिसके 
अनुसार प्रति मनुष्य की औसत वार्षिक आय अब ३६] रु० है । 
इस प्रकार भारतवासी अपनो आय का १७, १८ फीसदी 
कर के खरूप में, राज्य कोष को देते हैं। ब्रिटिश शासन के पेसे 
मंहगे होने की दशा में, प्रजा में खुख ओर शान्ति कैसे रह 
खकती है !? 
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राज्य को ऋण को शआवश्यकता-पहिले कह 
चुके हें कि राज्य को विविध कार्योा' के सम्पादन के लिये, 
उनके ख़च की व्यवस्था करनी होती है, कर लगाने पड़ते हें । 
ज्यों ज्यों खर्च बढ़ेगा, कर बढ़ाने होंगे। पहले तत्कालीन करों 
की मात्रा या संख्या बढ़ा कर अधिक आय प्राप्त करने का 
प्रयल किया जाता है । परन्तु जब खर्च इतना अधिक बढ़ ज्ञाता 
है कि उसको पूरा करने के लिये करों के बढ़ाने की गुञ्नायश 
न हो, अथवा जब कोई खच इस प्रकार का हो कि उसके लिये 
कर लगाना उच्चित न समझा जाय, तो राज्य की ऋण लेने का 
आवश्यकता होती है । 


राज्य को ऋण लेने को सुविधा-सहकारी स- 
मितियों या व्यापारिक कम्पनियों की भांति राज्य का 
साख, व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक होती है। उसे पूँजोी, अधिक 
मात्रा में ओर कम खूद पर मिल सकती है | यदि ऋण बहुत हं; 
अधिक लिया जाय तो यह सुविधा कम हो जायगी। जब 
किसी देश को माली दालत अच्छी न हो, हिलाब साफू न 
रहता हो या अशान्ति ओर युद्ध की अवस्था हो, तो भी ऋण 

१२ 
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लेने की सुविधा कम हो जाती है । पराधीन देश की सरकार 
शासक देश से अथवा उसकी साख पर ऋण ले सकती है । 


हम पहले बता आये हैं कि कई वर्षा से भारत सरकार 
का खर्च उसकी आय से अधिक हो रहा है, नये नये कर 
लगाने पर भी उसे घाटा रहता है, ऋण बढ़ता जाता है। परन्तु 
भारत सरकार को ब्रिटिश सरकार की साख पर, ऋण लेने की 
खुविधा बनी हुई है । 


मावधानो को श्रावश्यकता-परन्तु खुविधा होने 
पर भी राज्य को अन्धाघुन्ध ऋण नहों लेते रहना चाहिये। 
ऋण देने वाले पूंजीपति केवल सूद का ही लाभ नहों सोचते, 
वरन अपने व्यापारिक ओर राजनेतिक अधिकारों को बृद्धि का 
भी लक्ष्य रखते हैं । इस प्रकार ज्यों ज्यों किसो देश पर ऋण 
का भार बढ़ता जाता है, वह आथिक और राजनेतिक, दोनों 
दृष्टियों से अधिकाधिक पराधोीन होता जाता है। जैसा कि 
हमने अपने “भारतीय अर्थ शास्त्र” में छिखा है, भारत सरकार 
पर गोरे व्यापारियों का प्रभाव प्रसिद्ध है, उनके सामने प्रायः 
भारतवासियों के हिताहित का विचार नहों होने पाता । जब 
कभी कोई राजनैतिक खुधार की बात डठती है, तो विदेशी 
पूंजी वाले हमारे भविष्य का निर्णय करने का अधिकार 
मांगते हैं । अस्तु, ऋण लेने में सावधानी रखने की बड़ी आव- 


शयकता है। 
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किन दशाओं में कण लेना बेहतर है | -- साधा- 
रणतया दो दशायें ऐसो हें जिनमें घन प्राप्त करने के लिये, राज्य 
को, नये कर लगाने की अपेक्षा, ऋदषण लेना बेहतर है--- 


(१) जब राज्य नहर या पुल आदि ऐसा सावं॑ जनिक निम्पाण 
कार्य करे जितसे महप्तूल आदि की आय हो, अथवा जब वह 
उद्योग धन्धों की वरद्धि तथा व्यापार की उन्नति के ऐसे उत्पा- 
दक काये' का संचालन करे जिनसे देशवासियों फी धन-वृद्धि 
हो और कालान्‍्तर में राज्य की, करों से प्राप्त आय खयं बढ़ 
जाय। ऐसो दशा में आवश्यक धन, कर-बद्धि से प्राप्त करना 
बुद्धिमानी नहों है; हां राज्य को, प्राप्त होने वाली आय का 
बड़ी सावधानी से अनुमान करना चाहिये । 


(२) जब राज्य पर किसी दूसरे राज्य का आक्रमण या 
अकाल आदि किसो ऐसे आकसिपिक व्यय का भार आ पढ़े, 
जिसकी बार बार पुतरावृत्ति की आशा न हो। ऐसी दशा में 
भो ऋण लेना ही उचित होगा, क्योंकि कर रूगाने ओर फिर 
जददी उसे हटाने से राजस्व के क्रम में बड़ी गड़बड़ मचती है 
आर करों की समानता घटती है । 


दूसरों को परतंत्र करने वाले युद्धों के लिये अथवा अन्य 
अनुत्पादक कार्यो के लिये, अपने सिए पर ऋण का भार 
चढ़ाना ऋदापि उचित नहों । 
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भारत का साबजनिक ऋण--भारतधर्ष के साथं- 
जनिक ऋण का बीज्ञ ईस्ट इन्डिया कम्पनी ने बोया ओर उसी 
ने इसके वृक्ष को बढ़ाया । कम्पनी अन्त होने के समय पालि- 
मेंट ने उसकी जड़ नहीं फाटी, डलटा उसे और सुरक्षित कर 
दिया । पालिमेंट के समय में ईसकोी खूब वृद्धि हुई है। 
इस ऋण का यह तो कारण है ही, कि राज्य ने इतना 
रूपया व्यय किया कि नये नये करों के लगाने ओर बढ़ाने पर 
भी उसका पूरा नहों पड़ा। इसके अतिरिक्त यह बात विशेष 
रूप से स्मरणीय है कि भारतवर्ष को अपने पराधीन होने का 
सूलल्‍्य भी खय॑ चुकाना पड़ा है। पुनः एशिया के कई स्थाने में, 
और अफ्रीका के कुछ स्थानों में भी, अड्गरेजां का ब्यापारिक 
और राजनैतिक आधिपत्य स्थिः करने में भी प्रायः भारतवर्ष के 
ही द्ृव्य और सेना का उपयोग हुआ है। इस बात की पुष्टि 
के लिये हम 'खाथ?! ( चैत्र १६७६ वि० ) के आधार पर कुछ 
घटनाओं का वर्णन करते हैं । 


भारत पर कम्पनो के युद्धों का भार-ईरुट इंडिया 
कम्पनी इंगलेंड के राजा की प्रतिनिधि थो । डसने इड्ुलेड के 
शत्रु फ्रांस से, ओर फ्रांस से सहायता प्राप्त भारतीय नरेशों से 
कई युद्ध किये । [वह इनका भार न उठा सको, ऋण भ्रस्त 
हँ! गयी । सन्‌ १७६५ ई० में बंगाल की दीचानो प्राप्त कर लेने 
प्र उसने अपने ऋण का भार इस प्रान्त से द्ोने वाली आम- 
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दृती पर डाल दिय।। वास्तत्र में यदां से हो भारत का खाब- 
जनतिक ऋण आरम्भ होता हैं । पीछे बंगाल की आय की 
सहायता से मेसूर के नवाबें को भैम सम्पत्ति हड़प की गयी 
ओर मैसूर की आय का उपयोग करके मराठें के राज्य का 
अन्त किया गया। 


सिंहलद्वीप, सिंगापुर, हांकांग, अदन और रंगूत सत्र ही 
प्रदेश इंगलेंड ने भारत की सेना ओर धन के द्वारा जीते हैं । 
अफगानिस्तान, चीन, वर्मा ओर ईरान से अड्गरेजों ने युद्ध 
किये, उनमें रुपये की जरूरत हुई। कम्पती का उदेश्य रुपया 
कमाना था, वह इकुलंड से तो घन लाकर यहां रूगाने वाली 
थी ही नहीं । बध, इन सब युद्धों में भी भारत के ही द्वव्य 
ओर सेता का उपयोग किया गया। इस प्रकार भारत पर 
ऋण-भार बढ़तां गया । 


करू पनो के कोरोबार का भार--कम्पनी ने अपता 


जो कारबार सेंटहलीना, वेवकूछत, मलाककरा, प्रिंठल आफ वेढस 
द्वीप, ओर कानटन में चला रखा था, उसका सब व्यय भार, 
और अड्डरेजों ने ज्ञो आक्रमण उत्तमाशा अन्तरीप, मनिल्ला, 
मारिशशर तथा मलकका टापुओं पर किये थे, उन सब का खर्च 
भो भारत के मत्थे मढ़ा गया, यद्यपि इनमें से कुछ पर तो 
मारतवर्ष में आने से पदिले हो, कम्प ती ने व्यापारिक हेतुओं के 
लिये अपना अधिकार जमा रखा था ! 
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ईस्ट इंडया फम्पनी को सन्‌ १८१३ ई० तक भारतचष 
में व्यापारिक भधिकारों के अतिरिक्त राजनैतिक सत्ता प्राप्त 
श्द्टी ओर उसने अपने इन दो खातों का हिलाब अलग न 
रख कर अपने विविध प्रकार के व्यापारिक और युद्ध 
सम्बन्धी ऐसे व्यय के भार को भी शासन सम्बन्धी ही दर्शों 
कर, भारत के मत्थे पटक दिया, जिसका भारत के हित से कुछ: 
भी सम्बन्ध न था, अथवा बहुत ही कम था। 


करूपनो के पुरष्कार का भार--सन्‌ १८१३ ई० से 
कम्पनी को केवल चीन में व्यापार करने का अधिकार रह गया 
था, सन १८३३ ६० में वह भी हटा दिया गया। अब से कम्पनी 
आरतवर्ष को शासक समुदाय मात्र रहो। उसकी सम्पत्ति 
भारत सम्नाद को दी गयी । उसके ऋण ओर दायित्व का भार 
भारत के सिर डाला गया। निश्चय हुआ कि इड्डूलेंड की पूंजी 
पर १०॥ प्रति सेकड़ा ( कुल लगभग ६३ लाख रुपया ) प्रति वष 
दिया जञाधे । सन्‌ १८७३ ई० के बाद पालियामेंट चाहे तो पूंजी: 
के दिस्‍सों के प्रति एक हज़ार रुपये के बदले दो दजार रुपये 
( अर्थात्‌ कुछ १२ करोड़ रुपये ) एक खाथ देकर मुनाफे सके 
छुटकारा पा सके । फम्पनो की व्यापारिक सम्पत्ति में से दो. 
करोड़ रुपया निकाछू कर कम्पनी के पूजी के धन को निप- 
टाने के लिये एक नया खाता रखा जाये, यदि कम्पनो को 
किसी समय वापिंक मनाफा न मिल सके तो वह इस खाते में: 
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से दिया जावे । कम्पनी के व्यापार विभाग के कर्मचारियों को 
उचित मुआवजा दिया जावे । 

इस प्रकार भारतवष ४० वर्ष तक ६३ लाख रुपया प्रति वर्ष 
वार्षिक छुनाफे के नाम से देता रहा। सन्‌ १८७३ ई० में ऋण 
चुकाने वाले फंड में १२ करोड़ रुपया नहीं हो सका, जैसी की 
पूथ में आशा की गयी थी । कमी को पूरा करने के लिये भारत 
मंत्री ने भारत के जिम्मे ४॥ करोड़ रुपया और, सावंजनिक 
ऋण के नाम से मढ़ दिया । 

कस्पती बहुत सी बातों में भारत के लिये एक असहा ओर 
अन्याय युक्त भार थी | सन्‌ १८३३ ई० में ज़ब उसके व्यापारिक 
अधिकारों का अन्त किया गया तो उचित तो यही था कि 
भारतवष को उस बोभ से मुक्त करने का प्रयत्न किया जाता, 
परन्तु यहां उले स्थायी रूप से भारत के गछे मढ़ दिया और 
कुछ अंशों में उसे बढ़ा भी दिया। 


'होम चार्जज” का उब्लेख पिछले परिच्छेद में किया ज्ञा 
चुका है। वह भी सावंजनिक त्रद्ण की उत्पत्ति या दृद्धि में बहुत 
सहायक हुआ है । रेलों ओर नहरों के लिये भी ऋदण लेना पड़ा 
है। रेलों में अन्धाधुन्ध खर्च हुआ, और कई व अपार हानि 
उठानी पड़ी । 


सिपाही-विद्रोह का भार--सन्‌ १८५७ ई० में भा- 
रत में सिपाही-बविद्रोह हुआ। इसके भिन्न भिन्न कारणों के 
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व्यारे में भले ही मत भेद दो, यह निश्चित है कि यदि अधिकारी 
अधिक खार्थों न होते ओर प्रन्ना से डचित व्यवहार करते रहते, 
तो इस विद्रोह की सम्भावना बहुत कम होती । असरुतु, विद्रोह 
सफल हो, या विफल, इसके होने का उत्तरदायित्व अधिकारियों 
पर है ।* परन्तु अधिकारी-पक्ष-प्रधान सरकार ने उन्हें तो 
क्षमा कर दिया और उसके दमन करने का सब भार भारतवष 
पर डाल दिया। दस लिये अगले वष ऋचण की मात्रा ओर 
बढ़ गयी । 


पालियामेंट का समय--यह बड़ा भारी ऋण चाहे 
वह कम्पनी की एशिया, येारप या अफ्रीका महाद्वीप में लड़ी 
हुई लड़ाइयें के कारण बढ़ा हो, चाहे 'होम चार्जेज' के नाम 
से दी जाने वाली बाषिक रकम के कारण बढ़ा हो, अथवा 
सन १८५७ ई० का सिपाही विद्रोह ही इसकी अपार वृद्धि का 
हैतु हो, सन्‌ १८५८ की नयी सरकार को उसी समय हस्तान्त- 
रित किया गया जब भारतवर्ष का भाग्य-चक्र कम्पनी के हाथ 


$ महाशय जाहय ब्राइट ने कहा था, “मेरा जिचार है कि सिपाही 
विद्रोह के दुमन करने में जो ४० करोड़ रुपया व्यय हुआ हे, उसे भारतवा* 
सियें के सिर मढ़ना उनके ऊपर असह्य बार हाोगा। विद्रोह्द, पालियामेंट 
के कुशासन ओर अद्भरेजों की दुर्नीति का परिणाम है। यदि प्रत्येक मनुध्य 
के साथ न्याय किया जाय तो इसमें सन्देह नहीं कि ये ४० करोड़ रुपये इस 
देश ( इद्जलेंड ) की प्रजा से कर द्वारा वसल होने चाहिये। 
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से निकल कर साघ्राशी के हाथों में पहुंचा । सन १८५८ ई० 
में सन १८३३ ६० की बात दोहरायी गयी । उक्त वष में “भारत 
की सखुब्यवस्था और खुशासन के लिये” पास किये हुए पऐेक्‌ में 

लखा है कि “ईस्ट इंडया कम्पनी के मूल धन पर का मुनाफा, 
ओर तमाम तमस्छुक, बांड और अन्य सब ग्रेट ब्रिटेन के ऋण 
तथा भै।म विभाग के सब प्रकार के ऋण तथा कम्पनो के और 
भो सब प्रकार के देय ऋण, भारत के राज्य कर को आय से 
दिये जावेंगे और दिये जाने योग्य हैं ।” 


क्रमशः भारत का शासन व्यय बढ़ता गया । राजसव-सदस्य 
ने आय का अनुमान कम ओर व्यय का अनुमान बहुत अधिक 
करके करों को दर ऊँची रखो । इस से बोीसवों सदी के प्रथम 
दस वर्षों में सरकारो बचत का ओखत चार करेड़ रुपये रहा । 
सरकार ने फिर भी करों को कम करने का विचार न किया, 
आर न बचत के रुपये से देश में शिक्षा ओर स्वास्थ का विशेष 
प्रबन्ध क्रिया । उसने प्रायः बचत के रुपये की अनुत्पादक ऋण 
कम करने के काम में लगाया। महायुद्ध के समय में द्रिद्र 
भारत-सरकार ने धनी ब्रिटिश सरकार को डेढ़ सौ करोड़ 
रुपया दान! दिया । इस रकम से भारत-सरकार के अनु- 
त्पादक ऋण में इतनी वृद्धि ओर ही गयी । 
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ऋकऋणा का व्यौरा--सन्‌ १६२२-२३ ई० के आय व्यय 
के अनुमान में सावजनिक ऋण इस प्रकार दिखाया गया था-- 


पांडां में; २९,४२,५७-४४५ पौंड 
अथांत्‌ 
रूपये में-- 
नया ऋण 
छः फीसदी सूद वाला 
साढ़े पांच ? » 


पांच ११. 59 
चचा का 99 +9 
साढ़े तीन ! 7” 
तीन १5. 9) 
अन्य ऋण 
अस्थायी ऋण 
छः फीसदी सूद वाला 


साढ़े पांच ” 7” 
टेजरी ( कोष ) बिल 
सव साधारण के नाम जारी किये 
कागज़ी मुद्रा चलन कोष 
खाते जारी किये 
सेविंग बंक की जमा 
डाकखाने के केश सार्टिफिक्रेट 


येग 





३, रे ६ $२.८, ६ २, ६७५ रू० 


२०,०२०,००,००० १ 
४०,५६,०३,७०० १2 
२६,३१७, १६,७०० ?! 
8१,५०,३३,७०० 
१७,००,८७,२०० ?? 
१,१६,१८,५६,८६ ९ हर 
६,४८,८० 
१,००,१३,५०० १9 
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३७,८६,४9,००० ? 
२,७५६,२७, १०० ”! 


४२,३४७, १०,९०० ? 


७४६,७७,५७,९०० ?? 
५३,३$२,७१,३६७ “ 
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सूद का हिसाब--केन्द्रीय व्यय में सावंजनिक ऋण 


के सूद का हिसाब दिया गया हूँ। वहां उसकी रकम १५.२ 
करोड़ रूपये दिखायी गयी है। यह सूद अनुत्पादक ऋण पर है, 
अतः यह रकम व्यथे जाती है। विदित हो कि उपयुक्त रकम 
दिखाते हुए कुल सूद की रकम में से रेल, आबपाशी, 
ओर तार की मह्दों के, तथा प्रान्तीय सरकारों से लिये जाने 
वाले सूद की रकम घटा दी गयी है | अन्यथा डस वर्ष का कुल 
सूद ३३॥ करोड़ रुपये से अधिक बैठता है । 

अधिकारियों के अन्धाधुन्ध खच के कारण, नये नये करों 
के लगते हुए भी देश पर, सूद पर लिये हुए ऋण का भार बढ़ता 
जाता है| नेताओं को इसकी चिन्ता होनी अनिवाय थी। अतः. 
गत गया की कांग्रेस में यह प्रश्न उठा । 

कांग्रस का प्रस्ताव; देश भावी ऋण का 

उत्तरदाता नहों-गया कांग्रेल ( सन्‌ १६२२ ६० ) में यह 
स्वीकृत हुआ है कि क्योंकि सरकार ने अकारण ही सेनिक तथा 
अन्य अपव्यय बढ़ा कर देश पर अपरिमित भार लाद्‌ दिया है 
ओर क्योंकि सरकार अभी तक उस व्यवस्थापक सभा के 
आधार पर अपव्यय कर रही है जो जनता को बहु-संख्या,. 
अथवा किसी संतोषजनक संख्या की प्रतिनिधि संस्था नहों है, 
जैसी कि पहले घोषणा की गयी थी, ओर सरकार को यदि 
इस तरह अपव्यय करने दिया गया तो भविष्य में मी ज़नता: 
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को सुख और सम्द्वि-पूा' जीवन व्यतीत करना असम्भव दो 
जायगा, इस लिये यह आवश्यक हो गया है कि सरकार फो 
इस अनुत्तरदायी चाल को रोका जाय । यह कांग्रेत घोषणा 
करती है कि राष्ट्रीय बहिष्कार करने पर घनाई हुई अथवा बनाई 
जाने वाली व्यवस्थापक्र सभाओं का भविष्य में राष्ट के नाम 
पर ऋण लेने का अधिकार स्वीद्धार नहीं किया जायगा | यह 
कांग्रेस संघार को सचेत करतो है कि अब से जो ऋण लिया 
जायगा, उसका खराज्य होने पर भारतवष देनदार न होगा, 
अब तक जो ऋण, ग़लत या सही, ले लिया गया है, उसे, 
देश देगा । 
ऋण दूर किस अक़रार हो >यदि कांग्रेस में 
प्रतिध्चनित भारतीय जनता के मत का विचार करके 
सरकार अपना खर्च परिमित रखे तो ऋण बढ़ाने की आव 
श्यकता ही न हो । परन्तु ऋण की चतमान मात्रा भी तो इतनी 
है कि उसके सूद के कारण देश की आर्थिक उन्नति में बड़ी 
वाधा उपस्थित हो रही है। इसे किस प्रकार दूर किया जाय ? 
इस विषय में ता० २४ मई सन्‌ १६२३ ६० के “यंग इन्डिया” 
के राज़ख और अर्थ सम्बन्धो सप्लोमेंट के लेखक के निम्व 
लिखित विचार विचारणीय हैं । 
१--इंगलेंड भारत से वह ऋण वापिस लेना छोड़ दे जो 
'डसके हित के लिये लिया गया है। यद् रकम ३०० करोड़ रुपये 
के छगभग होगी । हमें इंगलेंड का ३६०: करोड़ रुपये देना है । 
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छा बन अब चिजन ४ ० ढ़ रह धधऔधी अं 3 अऔ 


यह रकम १५.००० करोड़ रुपये के कज़दार इडुलड के लिये द 
छोड़ देनी बहुत कठिन नहीं है । 


२--तथापि, यदि यह न हो तो इंगलेंड भारत सरकार को 
हो ऋण मुक्त होने के लिये यथेष्ट डपाय काम में लाने में, 
सहायक हो । 


( के ) ज्ञिन आदमियों को जमीन आदि का आमदनी पर 
आय-कर नहीं लगता, उन पर मालगुजारी के अतिरिक्त अन्य 
लोगों की तरह आय-कर भी लगाया जावे ।* इस से प्रति वष 
लगभग १८ करोड़ रुपये की आय होने का अनमान है| 


( ख ) सब ऋण के सूद की दर ७ फीसदो कर दी ज्ञाय | 
इससे प्रति वर्ष ८ करोड रुपये का बचत होने की अनुमान है । 

( ग) जो लोग भारत सरकार से सूद की आमदनी लेते 
हैं, उनको आमदनी पर भारत-सरकार टैक्स लगाचे, चाहे वे 
भारतवष से बाहर भी रहते हों । इंगलंड ऐसा करता है, भारत 
वर्ष को भी ऐसा करने में विशेष आपत्ति नहों होनी चाहिए। 
इससे प्रति वर्ष ७ करोड रुपये की आय होने का अनमान है । 


असल मल ० आल बज लक शक, नर 2 >कनेकक$ ५ तरलमम 





*मालगुज़ारी देने वालो में कुछ आदमी सरकार का उपज के हिसाब से 
बहुत अधिक मालगुज़ारी देते हैं; कुछ, कम । उन पर आय-कर छगाने 
में इस बात का लिहाज़ रखना होगा। परन्तु मालगुज़ारी लेना ही कहां 
तक «उचित हे, इस विषय पर मतभेद हे ७ हम अपनी सम्मति अन्यत्र 
पृकट कर चुके हैं। - लेखक । 


१५६० भारतोय राजसख 
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यह सब मिलाकर १८+०+४८-३०करोड़ की आमदनी या 
बचत भारत-सरकार को प्रतिवर्ष हो, सकती है। यह केवल ऋण 
को चुकाने में ही काम में लाई जाय | आशा है, सरकारी अधि- 
कारो तथा प्रज्ञा.प्रिय नेता इख विषय का यथेष्ट विचार करके 
द्वेश को ऋण के भयंकर योभ से युक्त करेंगे । 


दसवां परिच्छेद 
स्थानोय राजस्व 


केन्द्रीय और प्रान्तीय राजस्व का वर्णन कर चुकने पर अब 
स्थानीय राजख का वर्णन किया जाता है। 
स्थानोय काया को विशेषता--नगरों ओर देहातों 
में बहुत से काम ऐसे होते हैं जिन्हें संगठित रूप से करने की 
आवश्यकता होती है) सड़क बनवाना नालियाँ बनवाना ओर 
साफ कराना, बालकों का शिक्षा का प्रबन्ध करना आदि ऐसे 
कार्य है जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति पृथक प्रथक रूप से अच्छ्छी तरह 
सम्पादित नहीं कर सकता । परन्तु केन्द्रोय या प्रान्तीय सर- 
कार द्वारा भी ये यथेष्ट रूप में नहों किये जा सकते । क्योंकि 
इनमें निरीक्षण या देख भाल की बहुत आवश्यकतां होती है, 
और देश भर के खब नगरों या देहातों में ये कार्य एक दी 
तरह होने के खाद पर स्थानीय परिस्थिति के अनुसार भिन्न 


स्थानीय राज़स्व १६२ 
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भिन्न प्रकार के होने की आवश्यकता होती है। इस लिये 
किसी नगर या देहात के ऐसे काय उसो स्थान के निवासियों के 
प्रतिनिधि विशेष उत्साह ओर कुशलता पू्ेंक करा सकते है । 
स्थानो झोर अन्य राजस्व में भेद --स्थानीय 
राज़स्व में ओर प्रान्तीय तथा केन्द्रीय राज़स्व का भेद 
जानने के लिये हमें स्थानीय संस्थाओं के ओर प्रान्तीय तथा 
केन्द्रीय सरकार के कामों के भेद पर विचार करना चाहिए | 
१-स्थानीय संस्थाओं के काय का चिस्तार कम होता है । 
२--स्थानीय संस्थाओं के काय का सम्बन्ध किसी खास 
जिले अथवा उसके भो किसी एक भाग से रहता है । 
३-केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय व्यवस्था से संस्थाओं को 
शक्ति पर बहुत निमन्त्रण रहता है। 
४--छघ्थानोय संस्थाओं काय बहुधा आशिक प्रकार के होते 
है ओर उनसे होने वाले लाभ की कुछ पाप है। सकती है। 
स्थानीय संस्थाओं में कायय करने से सावंसाधारण को 
राजनैतिक कार्यों की ब्यवहारिक शिक्षा मिलती है। यद्यपि 
प्रान्तीय सरकार इन पर निमन्त्रण अधिऋकाधिक रखने का 
विचार करती है, तथापि इनके काय॑ क्षेत्र को विस्तृत करने 
की प्रवृति रहती है। 


ः 
स्थानीय राजस्व का आदश--खानीय खराज्य 
पूर्ण रूप से होने की दशा में स्थानीय राजख का आदर्श यह है 


१६२ भारतोय राजस्व 
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कि प्रत्येक स्थानीय संस्था अपनी सीमा में रहने वाले आदमियों 
से अपने कर वसूल करे, उस उस सीमा में उन करों से प्राप्त 
आय को अपने नागरिकों के हित के लिये, व्यय करने का अधि- 
कार हो, वह इन करों को अपनो इच्छा से अपने साधनों या 
आवश्यकताओं के अनुसार घटाया बढ़ा सके। उसके कार्य 
क्षेत्र की सी मा देश के साधारण नियम से निश्चित हो । निस्सं- 
देह प्रत्येक स्थानीय संस्था का एक ऐसे क्षेत्रफल में होने वाले 
कार्यो से सम्बन्ध रहना चाहिये ज्ञो, उसके कार्यों का उद्देश 
पूरा करते हुए, कम्र से कम हो । प्रायः एक स्थानीय संस्था की 
सीमा एक नगर एक बड़ा गांव, या दो तीन छोटे छोटे गावों 
का समूह समभ्ती जाती है। 


स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं झर सरकार 
का राजस्व-सम्बन्ध॑---राजस्व के विषय स्थानीय स्वराज्य 
संस्था ओर केन्द्रीय या प्रान्तीय सरकार का सम्बन्ध निम्न 
लिखित प्रकार का द्वो सकता है। 


१--सरकार, संस्थाओं से वसूल किये जाने वाले करों का 
स्वरूप, तथा उनकी रकम निर्धारित कर दे, या केवल कर दी 
निर्धारित करे ओर यह अधिकार संख्थाओं को दे दे कि वे उससे 
अनुमति लेकर करो से होने वाली आय को घटा बढ़ा सक। 
इस दशा में संस्थाय राजख के सम्बन्ध में सरकार के आधीन 
रहेंगी । ह 


स्थानीय राजस्व १६३ 
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२--सरकार, करों का स्वरूप ओर उनसे यखूल की जाने 
वाली रकम निश्चित करने का अधिकार संस्थाओं को ही दे 
दें । इस दशा में संस्थायें, राजस्व के सम्बन्ध में स्वाधीन रहेंगी | 

यद्यपि इस बात का बिचार किया जाता है कि संस्थायें 
अपनी आय को बढ़ावे, तथापि अभी तक वे सरकार की सहा- 
यता का बहुत आश्रय लेती हैं। उनकी अपनी आय इतनी नहीं 
होती कि थे अपने निरंतर बढ़ने वाले कार्यों को भली भांति 
चला सके, इस लिये जब कभी उन्हें सरकार से यथेष्ट सद्दायता 
नहीं मिलती तो वे बहुत आपत्ति में हो जाती हैं । 

बड़े बड़े कामों के लिये संस्थाओं को बहुधा ऋण लेना होता 
है । भारतवर्ष में यह ऋदण प्रायः सरकार से लिया जाता है | 


रुूथानीय करों का विवेचन--कर सम्बन्धी नियम 
पहिले दिये जा चुके हैं । करों का साधारण विवेचन भी हो चुका 
है | यहाँ स्थानीय करों के सम्बन्ध में दे एक विशेष बातों का 
उल्लेख किया जाता है । 
कई प्रान्तों में स्थानीय संस्थाओं की अधिकतर आय उस 
महसूल से होती है जो ( भारतवष के ही ) दूसरे स्थानों से 
उनकी सीमा के अन्द्र आने वाले माल पर रलूगता है। इसे 
संगी कहते हैं । यह कर स्थानीय डपभोग पर लगता है| पर 
जिन स्थानों से माल आता है, उन पर भी इसका प्रभाव पड़ 
सकता है । 
१३ 


१६७ भारतीय राजस्व 
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पाश्चात्य देशों में आन्तरिक व्यापार की खूब उन्नति 
हो गयी है । नगरों में सड़कों का जारूसा बिछा हुआ है ओर 
प्रत्येक एक दो खास चीजों के बनाने में लगा रह कर, अपनी 
शेष सब आवश्कताओं की पूत्ति दूसरे स्थानों से माल मँगाकर 
करता है । ऐसी दशा में चुंगी लगाने कां काय॑ बहुत अखुबिधा 
जनक और अपरिमित व्यय-साध्य होता है । परन्तु भारतवष 
में यह बात नहों है । 

व्यापार धन्धों पर लूगा हुआ कर यदि वह समुचित विचार 
पूर्वक निर्धारित किया गया हो, तो सुगमता पूर्वक वसूल,हो 
सकता है ओर व्यापार धन्धों में विशेष बाघक भो नहों होता । 
यही बात नल, रोशनी बाज्ञार आदि के महसखूल के सम्बन्ध में 
कही जा सकती है । 

मकान के कर का वणन पहिले द्ो चुका है। यदि मकानों 
की मांग बहुंत हो तो मकान का मालिक इस कर को किराये- 
दार पर डाल सकता हैं, अन्यथा उसे ही देना पड़ता है । 

कुछ स्थानों में यात्री कर लिया जाता है। इसका भार 
वहां आने वालों पर पड़ता है, जो यद समझा जाता है कि उन 
स्थानों से लाभ उठाते हैं। यद्द कर प्रायः रेलवे महसूल के साथ 
खुभीते से वसूल कर लिया जाता है। 


रे ५ ९७ 
भारतवष को स्थानोय स्वराज्य संस्थाय--- 
प्राचीन समय में यहां चिरकाल तक स्थानीय कार्य, देहं।तों 


स्थानीय राजस्व १ ध्पू 
अमन मन] गा कर कह 


में ग्राम्य संस्थाओं द्वारा ओर नगरों में व्यापार संघों ( 7720८ 
2५05 ) द्वारा हो ता रहा । भारतवर्ष देहातों का देश है। अब 
भी यहां ६०.५ फी सदी ज्ञनता देहातों में रहती है । पहले यहां 
का प्रायः प्रत्येक देहात अपनी शिक्ष। खास्थादि को सामाजिक 
आवश्यकताये' खयम्‌ पूरो कर लेता था । यहां की ग्राम्य पश्चा- 
यतें बहुत प्रसिद्ध रही है । प्रत्येक गांव की पंचायत रक्षार्थ 
'युलिस रखती थी, छोटे मोटे कगड़ों का निपटारा करती थी, 
भूमि कर वसूल कर के राज्यकोष में भेजती थी और तालाब, 
पाठशाला, मन्द्रि, पुछठल, सड़क आदि स्थानीय उपयोगिता के 
सावंजनिक कार्यों का प्रबन्ध करती थी । मुगल शासन में भी 
पंचायतों का काम जारी रहा, यद्यपि उतका महत्व धोरे घीरे 
घटता गया। पीछे वे लुप्त प्रायः हो गये । केवल थोड़े से चिन्ह 
शेष हैं, जो उनके उदच्य आदर्श को स्मृति कराते हैं। अड्डरेज़ों ने 
प्राचोन संस्थाओं की पुष्टि नहीं को, वरन्‌ उनके स्थान पर 
नवीन पोदों का बीज बोया, जिन्होंने अभी तक देश में अच्छी 
जड़ नहों पकड़ पाई है । 

अस्तु, भारतवष में वर्तमान स्थातीय संस्थाओं के निन्‍म- 
लिखित भेद हें-. 


१--म्युनिसिपैलिटियां ओर कारपोरेशन, तथा नोटीफाइड 
एरिया, 


२--स्थानीय ओर जिला बोर्ड, यूनियन कर्मेंटियां । 
३-पोट टुस्ट 
अब इनका क्रमशः वर्णन करते हैं। 
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स्पूनिसिपेलिटियाँ और कारपोरेशन--- 

सन्‌ १८७४२ ६० बंगाल में ओर सन्‌ १८५० ई० में समस्त 
भारतवर्ष में स्युनिसिपैल्लिटियां स्थापित करने के विचार से 
पेकू बनाया गया | इनकी कुल वास्तविक उन्नति सन्‌ १८७० ई० 
में, छाड मेयों के समय में हुईं। सन १८८४ ६० में छाड रिपन ने 
इनके अधिकार बढ़ाये, तब से इनका विशेष प्रचार हुआ है | 

प्रत्येक स्यूनिसिपेलटी को सीमा निश्चित की हुई है । जो 
लोग उसके अन्द्र रद्दते और उसे टैक्स देते हैं, थे “ रेट पेयर * 
या कर दाता कहाते हैं । इन कर दाताओं में से ज्ो निद्धारित 
वाषिक कर देते हैं अथवा जिनके पास जागीर है थे “ वोटर ” 
या मत दाता कहाते हैं । इन्हें अपनी २ स्यूनिसिपेलटी के लिये 
मेम्बर ( म्यूनिसिपिक कमिश्नर ) चुनने का अधिकार है । १८ 
वष से कम उमर का अथवा निर्द्धारित गुणों से कम योग्यता 
वाला मनुष्य वोटर नहों हो सकता। अधिकांश भारत में चुने 
हुये मेम्बर कुल संख्या के आधे से दो तिद्दाई तक है। सभापति 
बम्बई, मदरास, बड़ाल ओर मध्यप्रान्त के, प्रायः और सरकारी 
अधिक हैं । उपसभापति मेम्बरों में से ही निर्वाचित होते हैं । 
सभापति, उपसभापति तथा मेम्बरों की अवधि तीन वर्ष की 
दोती है । म्युनिसिपैलिटियों के कर्मचारियों में सेक्रेटरो का पदु 
भी बड़े महत्व का द्वोता है | 

तीन महा प्रान्तों-बड्गल, बम्बई और मद्रास के प्रधान 
नगरों अथांत्‌ कलकत्ता, बस्थई ओर मद्रास शहर को स्थुनिस्ि 
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बल कारपोरेशन” या केवल “ कारपोरेशन” कहलाती हैं । इनके 
मेम्बरों ( फमिश्मरों ) को कोंख्लिर कहते हैं | अन्य अयुनिसिपै- 
लिटियों से, इनका संगठन कुछ भिन्न प्रकार का, ओर आय 
व्यय तथा कार्य-श्लेत्र अधिक होता है । 
कार्य- म्युनिसिपलिटियों और कारपोरेशनों के मुख्य 
कार्य ये हें-- 
१--सर्व साधारण की सुबिधा की व्यवस्था करना--सड़क 
बनवाना, उनकी मरम्मत करवाना, गली कूचों सड़कों की 
सफाई और रोशनी का प्रबन्ध करना, पबलिक मकानात 
बनवाना । 
स्वास्थ्य रक्षा--ओषध शाखर के नियमाजुसार दवा 
द्वारू देना, चेचक और प्लेग के टीके तथा मैले पानी के बहने 
का प्रबन्ध करानां ओर छूत की बीमारियों को बन्द फरने के 
लिये उचित उपाय काम।में लाना। पीने के लिये खच्छ जल 
६ नल आदि ) की व्यवस्था फरना, खाने के पदार्थों में कोई 
हानिकारक वस्तु तो नहीं मिलाई गई है; इसका निरोक्षण करना 
इस सम्बन्ध में कतंव्य त्रुटि के लिये किसी व्यक्ति पर स्यूनिलिपे 
छूटी ५०) रु० तक जुमाना कर सकती है । 
शिक्षा-विशेष कर प्रारंभिक शिक्षा के लिये पाढ- 
शालाओं फा समुचित प्रबन्ध करना। पहिछे अफाल के कष्ट 
निबारण फा कार्य सी स्यूनिसिपेलटियों के खुपुद था पर अब 
धह उनसे हटा दिया गया है । 
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खामदनो के श्रोत 

( क ) चुंगी ( अधिकतर उत्तर हिन्दुस्तान, बंबई व मध्य- 
अदेश में ); यह म्यूनिसिपेलिटी की सीमा के अन्दर आने वाले 
माल तथा जानवरों पर लगती है। 

( ख ) मकान और ज़मीन पर टैक्स ( मद्रास, बंबई, बड़ालऊ 
मध्यप्रान्त आदि में )! यह सालाना किराये पर ८॥ फी सदी से 
अधिक नहीं लगाया जा सकता । 

( ग) व्यापार धंधों पर टैक्स ( अधिकतर मद्रास ओर 
संयुक्त प्रान्त में ) । 

(घ ) सड़क व पुलों पर महसूल ( विशेष कर मद्रास और 

आसाम में )। 

( डः ) सवारियों पर टैक्स, गाड़ी, इक्का, बग्गी, साईकिल, 
मोटर तथा नाव आदि पर । 

( थे) नल, रोशनी, पाखाने, हाट, बाजार, कसाई खाने का 

मदसूल । 

( छ ) स्कूल फ़ोस, पशुओं पर टेक्‍्स । 

सरकारो सहायता 

सरकार की ओर से म्यूनिसिपेलटियों के लिये कोई 
याधिक देनगी मियत नजहों है; हां कुछ प्रांतों, के शिक्षा, 
अस्पताल यथ पशुच्िकित्सा के कार्य में आवश्यकता होने 
यर प्रांतिफ सरकार आर्थिक सद्दायता देती है। इसी प्रकार जब 
किसी स्यूनिसिपेलटी को मैले पानी के बहाव के लिये नालियां 
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बनानी हं।ती हैं, भथव्रा जल-प्रबन्ध का ऐसा कार्य करना होता 
है जो उसके संखचित घत से न हो सके, तो प्रान्तिक सरकार 
उसके खच में हाथ बटाती है। कभो कमी भारत सरकार 
प्रान्तिक सरकारों के स्यूनिलिपेलटियों के विमित्त खास रकम 
प्रदान करती है । 

संख्या और जाय व्यपय--ब्रिटिश भारत के भिन्न २ 
प्रान्तों में कारपोरेशनों सहित म्थुनिसिपैलिटियों की सन्‌ 
१६१६-२० ई० की संख्या तथा उनकी आय और व्यय आगे 
दिये हुये नक्शे से विदित होगा । * बिद्िति हो कि उनकी कुल 
आय का ३८ फो सदी रुपया ऋलकत्ता, मदरासत, बम्बई ओर 
रंगूत, इन चार शहरों से ही वसूल हो जाता है । 





| ७ बलनननिनननन्‍ननक-नीना चाही निज ता 5 


९ खेद है कि नवम्बर सन्‌ १९२३ ईं० तक भो हमें इस विषय को 
सरकारी रिपं र ( 50309005 ० उन्‍5ंशआ [70898; ४०।., 4५.) का नया 
संस्करण न मिल सका । हस से जिवरा हो, हम सन्‌ १९ १५-२० ईं० के बाद 


के अंक नहीं दे सके । --- छेखक 
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झाय व्यय की महुँ--आगे दिये हुय नफशे रो य: 
भालूम हो जायगा कि मुख्य मुख्य प्रान्तों में म्यूनिखिपैल्टयों 
और कारपोरेशनों की आय भर व्यण की महू कोन कोन सो हैं 
भऔर उनमें सव १६१६--२० ६० में आय ओर व्यय, कुल ग्कप्त 








के किस किस अनुपात से हुआ है-- 
आय | क्ाय व्यय व्यय 
पक विपपप +777तनल्‍निक्वी की मद॒द [फीसदी | की मदद फीसदी 
मकान और भूमि 
का कर २१.० | सफाई १७.३ 





सावजनिकनिर्माणकार्य 


चुंगी ( वास्तविक ) | १६.० | सड़क मकानातआदि | १७.२ 





पानो का महसूल १० ६ व्यवस्था और आय 











सफाई का कर ६.३ प्राप्ति का व्यय ८.६ 
पशु और गाड़ियां २.१ | £। भा सूद 9.० 
व्यापार धन्धे २,० नालियां धोना ५.८ 
सड़क और नाव रे पानी के नल आदि ६.१ 


रोशनी का महखूल १.६ अश्ि, रोशनों पुलिस | ५-८ 


अस्पताल औरटीका | ५.३ 


अन्य कर ४-३ 
म्युनिसिपैलिटियोंकी | 
सस्पलि और अधि- | १७.७ । शिक्षा ८.१ 


कारों से प्राप्त आय 





'दानं, सहायता आदि नील आओ सेन “7 विविध | १८.८ 
योग . |१००.०७ | याग [१००.० 
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जन स॒रुया--सन्‌ १६१६--२० ई० में कुल म्युन्सिऐे 
लिटियों और कार्पोरेशनों की स्लीमा में १? करोड़ 9० राख से 
अधिक अथांत्‌ ब्रियिश भारत की कुल जन संख्या के लगभग 
७ फीसदी आदमी रहते थे । ५४६ म्थुनिसिपेटियों ओर 
कापारेशनों में घीस बीस हजार से कमर, ओर शेष १४६३ में 
बीस बीस हजार यः अधिक आदमो थे | 

कर को माता-म्युनिसिपैलिटियों और कारपोरेशनों 
की सोम में प्रत्येक आदिमी पर स्युनिविपठ कर की अखसत 
सन्‌ १६१६--२० ६० में सवा चार रुपये थो । भिन्न भिन्न क्षेत्रों 
में यह मात्रा पृथक्‌ पृथक है ओर कारपोरेशनों में बहुत अधिक 
है, उदाहरणाथे बम्बई शदर में, १६ रु० ६ आरे, बम्बई प्रान्त में 
( बम्बई शहर छोंडु कर ) ३ रु० ६ आने, संयुक्त में२ रु० ५ 
आने; बिहा ( उडीसा मे १ रु० ६ आने । 

म्युनिसिपेलिटियों ओर कारपोरेशनों पर लगभग १५ क ड़ 

रुपये का ऋण है । इस ऋण का अनधिकांश भार बम्बई ओर 
कलकर्ते को कारपोरेशनों पर है। 


ने।टीफाइड सरिया--हन्‍्हें -स्थुनिसिपैलिटियों कै 


थोड़े थोड़े से अधिकार होते हैं | ये उसी क्षेत्रफल में होते हें, 
जहां बाज़ार या कस्बा अवश्य हो, ओर ज्ञन संख्या दस हज़ार 
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की 


से आधिक न हो | इनकी संख्या ओर सतत १६१६-५० ६० 'की. 


भाय और व्यय आगे दिये नक्शे से मातल्दूम होगा । 


स्थानीय राजस्त २०३ 


हज हि # के /7 ३ /*१ 7 ८7 /7 / ५ 5 ६ ८ 3 # 5 / ध3 3 45 / /- //७ /* /७ /४७ /४७ /७४ /४ /४ /७ /७४ “४ “/४८ ८5४ “५४/5४/७४८७ /४७/४७/६४/७४/७४०४४८/ ६४ /४ ८5 5६ 5 /७ # ८ ४ 5 ५ /धध5 5७, “७८/७४/७४८४ ७/ ४ /५७ /७७ 











प्रान्त संख्या हजार बह में) जार 55 में) 
बमा २१ ८६७ 9८१ 
पंजाब १०७ ६८५ ८०७ 
संयुक्त प्रान्त | ४६ ४६० ४9४ 
देहली ५५ ३८७ छ५प्८ 
उध्य प्रान्त वरार/ २० १६२ १५४ 
यस्‍्वई २७ ३७२ ३७9६ 
पश्चिमोत्तर 

सोभा प्रान्त ८ १२५३ १२३ 

योग २२७ ३३८० ३१२३ 








बोड देहातों में स्थानीय स्वराज्य का आरम्भ म्यूनिसिपेल 
टियों के स्थापित होने के बहुत दिनों बाद हुआ । यहां स्वास्थ्य, 
खफाई प्रारंभिक शिक्षा तथा औषधादि का प्रबंध रखने के 
उदुदेश्य से “बोड! संगठित किये गये हैं | इनके अधिकार तथा 
आय यथेष्ट न होने से इनका काय भी बहुत परिमित है। 
इनका शुभ सूचक भ्री गणेश, ला मेओ व रिपन के समय में 
हुआ था असीतक यथेष्ठ उन्नति नहों हुई । 


२०७ भारतीय शाजस्व 
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हर एक जिले में एक बोर्ड रद्दता है प्रायः उसके अधोन दे। 

या जनिक अधोन जिछा बोर्ड होते हैं | बंगाल, मदरास ओर 

बिहार उडोखा में यूनियन कमे टियां या पंचायते भो हैं । 
भारतवर्ष में २०० जिला बोडे, और उनके अधोन ५३२ 
अधीन ज़िला बोर्ड है। इनके अतिरिक्त १०५१ यूनियत कमेटिया 
हैं । बोंडों की सीमा में २९ करोड़ तीस लाख आदमी रहते हैं। 
यो्डों के मेम्घरों की संख्या सन्‌ १६१६--२० ई० में १५५७५ 
थी, इनमें से 9,१३१ ( अर्थात्‌ ५१ फोसदो) निव्रॉचित ओर 
३,७७५ नामज़द और १,६६६ अपने पद्‌ के कारण मेम्बर थे । 

योढों' को सोय वयय--प्रायः देहातों में फी घर 

कुछ हल्का सा टेक्स व्ूल किया जांता है। वह स्वास्थ 
सम्बन्धी फार्मा! में व्यय किया ज्ञाता है। अधिकतर आय उस 
महसूल से होती है जो भूमि पर लगाया जाता है ओरजो' 
सरकारो वाबिंक लगान के साथ ही प्रायः एक आना फो रुपये 
के हिसाब से वसूल कर के इन बोडों के दे दिया जाता है।- 
इसके अतिरिक्त विशेष कार्या' के लिये सरकार कुछ रकम 
प्रदान कर देती है। आय के अन्य श्रोत तालाब, घाट, सड़क 
पर के महसूल हैं |(आखाम प्रान्त फो तोड़कर ) अधोन जिला 
थोर्डों का कोई स्वतंत्र आय ध्रोत नहीं, उन्हें समय समय पर 

जिला बोर्डो से ही कुछ मिल जाता है । 

सन्‌ १६१६--२० ई० में बोडों को कुछ आय ६२६ राख 
'शपफ्ये हुई। प्रभ्वेक जिला घोड़ की (उसके अधीन जिला घोड़े 
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सहित) आय की ओखत पांच लाख २२ हजार रु० थी । आसाम 
में जिला बोर्ड नहीं है, वहां के आधीन जिला बोर्डों का 
ओऔसत आय १ राख ३२ हज़ार रुपये थी। उक्त वर्ष में बोड़ों 
का कुल व्यय 99० लाख रुपये हुआ । देद्दातों की जन संख्या 
ओर क्षेत्रफल देखते हुए, उनकी आय व्यय बहुत कम है, यही 
कारण है कि भारत व में स्थानीय स्वराज्य से पूण 
लाभ नहों हुआ है । 


ने ।7:--आगगे दिये हुए नवशे से यह मालूम हो जायगा कि 
मुख्य २ प्रान्तों के बोर्डों में किन किन मद्दों में आय और व्यय 
कुल रकम के किस अनुपात से हुआ। 

















आय की मदद कद व्यय की मदुद फीखदी 
प्रान्तीय महसूल ३६.१ सिविल निर्माणका्य | ३६.५ 
पुलिस २.७ शिक्षा ३८.२ 
शिक्षा | ३० ६ | खाथ्य और चिकित्सा | १३.७ 
सिविल निर्माण कार्य १६.६ प्रबन्ध २.५ 
विविध २७.० | विविध्र ६. ९ 


_ योग [| ९० |[ या | रू । १०० ह ग | १०० 
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पो ट टुस्ट--भदन ( जो शासन प्रबंध के लिये घंबई 
ग्रात में समर्का गया है), कलकत्ता बंबई मद्रास, चटगांव, 
करांची और रंगून बंदरों का स्थानिक प्रबंध करने वाली संस्थाप 
पोर्ट टुस्ट कहोतो हैं । ये टुस्ट घाटों पर माल गोदाम बनाते हैं 
और व्यापार के सुमीते के अनुसार नाव और जहाज्ञ की 
व्यवस्था करते हैं समुद्र तट, नगर के पास समुद्र भाग या नदी 
पर इन का पूरा अधिकार रहता है। इनकी पुलिस अलग रहती 
है। टुस्ट के समासदु कमिश्नर या ट्स्टी कहाते हैं।सभासदों 
में चेम्बर आफ कामस जेसी व्यापार संस्थाभों के प्रतिनिधि 
होते हैं। कलकत्ते और कर्रावी में म्यूनिसिपेलटियों के प्रति- 
निधि भी इनमें लिये जाते हैं।कलकत्ते के अतिरिक्त सब 
पो् टुसस्‍्टों में निर्वाचित मेंबऐें की अपेक्षा नामजद ही अधि- 
कतर होते है अधिकांश मेम्बर यूरोपियन हैं। म्यूनिसिपेलदियों 
की अपेक्षा पोट ट॒स्टों में सरकारी हस्तक्षेप अधिक है।ये ही 
ऐसो खराज्य संखाए' हैं जिनके सभासदों को कुछ भत्ता 
मिलता है। माल की लदाई उतराई, गोदाम के किराए तथा 
जहाज़ों के कर से जो आमदनी होती है वद्दी इनकी आय है। 
इन्हें आवश्यक कार्यों के लिये कर्ज लेने का अधिकार है। 
सन्‌ १६१६-२० में टुस्टों को कुल आय व्यय और ऋण कितना 
था, यह आगे दिये हुए नक्शे से विदित हो जायग[-- 


स्थानीय राजस्व २०७ 
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आय व्यय ऋण 





पोट हरी 0 असथ शाक।. जल शहे लाख रु० 
कलकत्ता २२३ २२५ अब 
बम्बई २०२ १६३ १५८४ 
मद्रास ! श्पू २२ १३७ 
करांची ४७ ५२ 3 
रंगून १२ 53५ २६६ 
चटगांव १८ द है 





पिछले दस वर्षा में इन पोट टुस्टों की आय ८६ फी सदी 
और व्यय ६२ फी सदी बढ़ा है । 


स्थानीय रा जस्व और सुधार योजना--छुघार 
योजना के रचयिताओं ने स्थानीय खराज्य संस्थाओं के सुधार 
का उत्तरदायित्व प्रान्तीय शासकों तथा खुधरी हुई व्यवस्था- 
पक परिषदों पर छोड़ कर कुछ प्रस्ताव मात्र किये हैं । उनके 
स्थानीय राजस्व सम्बन्धी प्रस्तावों का सारांश इस प्रकार है--- 
१--म्यूनिसिपिल बोर्डे” को कानून द्वारा निर्दिष्ट सीमा के 
अन्दर कर लगाने व कर बदलने का अधिकार हो। परन्तु 
ऋषणप्रस्त बोड कर बदलने में उच्च अधिकारी की आज्ञा लें । 
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२१० भारतीय राजस्व 


श्चध्ा जा 


ज्ुलती दशा दूसरे प्रान्तों की है। क्‍या यही प्रान्तिक खराज्य 
( ?707४७८०१४) 87६0०॥079 ) है? 


स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं पर दृष्टि डालें; प्रथम तो इनकी 
आर्थिक शक्ति ही अयेक्षा-कृत बहुत क्ष.द्र सी है। पुनः ट्स्ट 
अध्ध-सरकारी खीकार ही किए जाते हैं, कारपोरेशतनों के आय 
व्यय में भी सरकार का बहुत कुछ हस्तक्षेप है। म्युनिसिपलि- 
टियों और बोर्ड में सिद्धांत से स्वराज्य होने पर भी कलेकुर 
आदिकों की उनमें भी ,खुब चलती है । 


इन सब बातों से हमारी आधथिक पराधीनता का स्पष्ठ 
प्रमाण मिलता है। हमें विदेशी माल पर कर लगाने, का 
अधिकार नहों । इससे मेंचेस्टर तथा लूंंकाशायर के, ब्यापा- 
रियों का नुकसान द्वोंगा । हां, हें उनका खाथ सिद्ध करने के 
लिए अपनी मिलों के खूत पर टैक्स अवश्य खीकार करना 
पड़ता है । सरकार यहां से अन्न बाहर भेज्ञ दे, तो उसे बंद नहीं 
कर सकते । यदि वह हमारे नमक पर टेक्स दूना कर दे, तो 
हम कुछ शोर मचाने के अतिरिक्त कोई कानूनी अधिकार नहीं 
रखते । दमारी पुकार खुनना-न-खुनना गोरांग प्रभ्चुओं की 
कूपा पर निभंर है। हमारी गोढड स्टेंड्ड रिज़र्व आदि को 
करोड़ों रुपये की रकम भारत-मंत्री के पास जमा रहती है, 
उससे इंगलेंड के बड़े बड़े बंक और घनी व्यापारी लाभ उठाते 
हैं; निधन भारत अपने ही कोष का उपयोग नहीं कर सकता । 


स्थानीय राजस्व २११ 
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यहां शिक्षा और स्वास्थ-प्रबन्ध के लिये धत नहों, उद्योग-घंधों 
की उन्नति के साधन नहों । 


इसक। परिणाम जस्राथिक दुदेशा--बर्ंसान शासक- 
पद्धति का मूल-मंत्र इंगलड का हित है, फिर चाहे भारतवष 
को उससे कितनी ही हानि क्‍यों न हो। परवशता और परा- 
घीनता से होने वाला अवध्यंभावी दुष्परिणाम देश का 
आत्मिक पतन है। इस बात का उठलेख हम अपने भारतीय 
राष्ट-निम्मांण में कर चुके हें । यहां उसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध न 
होने से, उसे छोड़ भी दें, तो हमारी इस समय आध्िक दुद्शा 
हो कया थोड़ी है? यदि हम अपनी जबान से उसका वर्णन न 
भी कर सरक, तो हमारे चेहरे ओर हमारे शरीर उसे हर सम्रय 
करते द्वी रहते हैं । बी र प्रसविनी भारत-भूमिके पुत्रों में की मलता, 
कायरता भर निरज्नीवता देख कर कोन सहृदय दो आंसू न 
बहावेगा ? जो छलांग ब्रिटिश शासन के अमन-चेन पर मुम्ध हैं, 
वे तस्वीर का दूसरा पहलू भी देखें । बच्चे, बूढ़े, रोगियों ओर 
निवलों के लिये देश में दूध का भयंकर अभाव है; गोओं का 
शोचनीय हास हो रहा है। इसका उत्तरदाता कोन हैं? पुनः 
यह अब कोई रहस्य नहीं है कि 'हिन्दुस्थान के लाखों मनुष्यों 
को दोनों वक्त खाने को नहों मिलता, और उनसे भी अधिक वे 
लोग हैं, जा हमेशा कम खाने से शरीर-पोषण-योग्य खुराक नहीं 
पाते--पा नहीं सकते । इसके सिचा दिन दिन भूकों मरते हुए 
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हिन्दुस्तान के भोतर लाखों गांवों में कितने गरीब होगे, यह 
कोन कह सकता है।! इस परिस्थिति का जिम्मेदार कौन है ? 
क्या ब्रिटिश-शासन के भयंकर खर्च के लिये वसूल किये जाने 
वाले नये नये टेकक्‍्स, सेना और सूद आदि में इतना अधिऋ खच 
हो जाना कि शिक्षा, स्वास्थ ओर डद्योग-धंधों के लिये केवल 
नाम-मात्र की रकम रह जावे, बड़ी बड़ी सब नोकरियाँ विदे- 
शियों को देना ओर भारत-संतान को अपने ही देश में परदेशी 
की तरह रखना उक्त परिस्थिति के कुछ कारण नहों है ? 


प्राथिक स्वराज्य की आावश्यकता--उक्त शोच- 
नीय परिस्थिति का इलाज क्‍या है ? आ्िक पराधीनता दूर 
हो, और आश्िक दृष्टि से तो हमें खराज्य अवश्य हो मिल जावे । 
इसका अभिप्राय यह है कि भारत-सरकार, प्रान्तिक सरकार 
और स्थानीय संस्थाओं--सब का आय-व्यय भारतीय प्रतिनि- 
धथियों के अधिकार में रहे। वे भारतवर्ष के हित को लक्ष्य में 
रख कर चाहे जिस खर्च में कमी करें, ओर चाहे जिस पदाथ 
पर टैक्स लगावें। इस समय शासक भारत-मंत्री ओर ब्रिटिश 
पालियामेंट के प्रति उत्तरदायी हैं और भारतवष के खजाने से 
वेतन पाते हुए भी स्वभावतः वे इंगलेंड का हित-साधन करने 
की चिन्ता में रहते हैं। यह न होकर उन सब को भारतीय 
जनता फे प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। भारत-सरकार ओर 
प्रांतिक सरकारों को इस समय र्ूगभग २२५ करोड़ रुपये की 
वार्षिक आय है, दसमें एक चोथाई से भी कम पर भारसवा- 
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सयें को यथेष्ट अधिकार प्राप्त हें। यह बात शीघ्र दूर होनी 
व्राहिए | स्थाय की बात यह है कि इस रकम में से पाई पाई 
पर भारतीय जनता के प्रतिनिश्चियाँ का अधिकार हो । पुनः 
ग्रेढ्ड-स्टेडर्ड रिज़र्व आदि का सब कोष सात समुद्र पार इंग- 
क्र 

लेंड में न रह कर भारत में रहना चाहिए, ओर उससे भारत 
का हित साधन दोना चाहिए। 


स्वराज्य सौर टेक्स--राज्य प्रबन्ध के लिये टैक्स 
तो सदैव ही देने पड़ेंगे, परन्तु अपना राज्य होने को दशा में 
उनका परिमाण, वसूल करने का ढंग तथा उन्हें खर्च करने की 
व्यवस्था आदि प्रत्येक बात में सावंजनिक हित का ध्यान रखा 
ज्ञायगा । 
देशबन्धघु दास के मसविरदे में यह प्रबन्ध किया गया है कि 
अधिकतर शासनाधिकार स्थानीय पंचायतों को ही होगी, 
अपने अपने इलाकों के लिये ये ही कानून बनावेंगी, ओर उनसे 
ये ही कर वसूल करगी । प्राम्य ओर नगर पंचायतें सब कर 
एकत्र करके उसका निर्धारित अंश ऊपर की पंचायतों को देंगी । 


इस समय म्युनिसिपल-बोर्ड अलग, प्रांतीय सरकार अलग, 
ओर भारत सरकार अलग, उच्हों प्रज्ञा जनें से बीस प्रकार 
के व्याज़ रच कर बार बार कर वखूल करती है . कर-दाता को 
कितनी खुबिधा हो जाय, यदि वह एकपमुश्त एक बार सब के 
लिये कर दे दें और भिन्न भिन्न शासन-संस्थाए' आपस में उस 
का डंचित विभाग कर ले। कर वसूल करने के लिये जो व्यथ 
के असंख्य कर्मचारी रहते हैं, उनकी कोई आवश्यकता न रह 
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जायगी । इस बात का भय करना बिल्कुल निर्मल है कि 
स्थानीय संस्थाए' रुपया वसूल करके किसी को न देंगी । इस 
समय भी भारत-सरकार का काम बहुत कुछ प्रांतां के दिये हुये 
रुपए से ही चलता है । 

हमारो स्राथ का उच्चति--ज ये सखवराज्य हो हमारां 
जन्म-सिद्ध अधिकार है, ता आर्थिक खराज्य तो उसका एक 
अंश ही है। इसकी चाह केाई अनेखी वा। नहीं है । हम अपने 
देश को--अपने भाई-बहिनें की--आधिक उल्नति चाहते हैं, 
यह आशर्थिक ख्वराज्य बिना कठित ही नहीं, असंभव है । आधिक 
स्व॒राज्य पाकर हम अपने आद्मियों के सैनिक शिक्षा देकर 
पैसे नवयुवक हर समय तैयार रखेंगे, जे। जरूएत के सम्रय स्वथ 
देश-प्रेम की लहर में देश की रक्षा करे । हम स्थायी सेना बहुत 
कम रखेंगे ओर उसमें केन्द्रीय ( भारत सरकार की ) आय का 
आधे से अधिक स्वाहा न करके उसमें बहुत बचत करेंगे, और 
उससे अपने बहुत से उपयेगी काय निराली। अन्यान्य बातों 
में हम अपने देश से अविद्यांघकार के दूर भगा दगे। मंहगी, 
रेागेां और व्याधियें का मुह काला कर देंगे। कृपकों पर भूमि- 
कर का भार कम करके हम उन्हें खुख से पेट भर रेटी खाने 
देंगे । उद्योग-घंघां को उन्नति के ययेष्ट साधत करके हम अपने 
इधर-उधर बथा भटकने वाले के लिये आजो विका-प्राप्ति का 
मार्ग प्रशस्त करेंगे । इस प्रकार आशिक खराज्य से देश में खुख 
शान्ति का राज्य हेगा। 


भारतोय ग्रन्थमाला 


संक्षिप्त इतिहास और उद्देश्य-प्रेमी और जिज्ञासु 
पाठकों के लिये यहां भारतीय ग्रन्थमाला सम्बन्धी कुछ मुख्य 
मुख्य बातें लिखी जाती हैं | 
एफ० पु० पास करने के तीन सारूू बाद सन 
१६१३ ई० में बी० ए० की पढ़ाई आरम्भ करने का 
हमारा एक उद्देश्य राजनीति ( इतिदास ) ओर अर्थ 
शास्त्र अध्ययन करना था । उक्त वषं के अन्त में हम ने 
माहेश्वरी ? पत्र के लिये * हमारे पाठ्य विषय ? शीषक 
पक लेख माला * लिखी, उसमें अन्यान्य विषपों में उपयंक्त 
विषयों का महत्व ओर इनका दूसरों से सम्बन्ध दर्शाया । 
बी० ए० में इन विषयों की शिक्षा ओर उक्त लेखमाला 
का अनुभव प्राप्त करते हुए, यह निश्चय किया गया छि 
इन विषयों पर कुछ पाश्चात्य एवं भारतीय विचार हिन्दी 
भाषा में पुस्तक रूप से प्रकट किय जांय । अस्तु, परीक्षा देते 
ही सन्‌ १६१५ ई० में भारतीय ग्रन्थमादठा का श्री गणेश 
करने वाली “ भारतीय शासन ' पुस्तक की रचना की गयी। 
खुहदों की कपा से उसके प्रकाशित द्वो जाने पर आगे के छिए 
उत्साह-वृद्धि हुई। परिस्थिति अनुसार नयी नयी रचनाओं का 
प्रयत्न होता रहा । समय समय पर अन्य मित्रों से भी स्ाहिष्य 
काय में योग देने के लिये अनुरोध किया गया। इस समय 
न मम 


« * #% यह लेख माला हमारी “ भारतीय विद्यार्थी विनोद? 
शुस्तक में संकलित है | 


( २ ) 


तक जो थोड़ा बहुत कार्य वन आया है, वह पाठकों के 
सनन्‍्मुख है । 


भावों काय क्रम---हमने भारतीय राष्टू “निर्म्माण! 
(प्रथम संस्करण) की प्रस्तावना में कहा था कि भारतीय ग्रैथ- 
माला के सम्बन्ध में “भविष्य के लिए हमारी आकांक्षा 
इतनी बढी हुई है कि उस की कुछ निश्चित रुप से विज्ञप्ति 
देने में संकोच होता है । प्रेमी पाठक इतनाही ज्ञान कर 
सनन्‍तोष करें कि हमारे मन में जन्म भूमि को जागृति 
सम्बन्धी नवीन लहरों का उदय हो रहा है, हम अपने टेप 
की महान आवश्यकताओं ओर विशाल उत्तरदायित्व का 
विचार कर रहे हैं, संसार में भारतवर्ष का क्या स्थान तथा 
कर्तव्य है, यह सीच रहे हें, भारत माता के दीन हीन होते 
हुए भी भारतीय सभ्यता अभी तक किस उद्देश्य पूर्ति के 
लिए. जीवित है, अथवा जगत की अधिकांश दुखी जनता के 
लिये इसे क्या कल्याणकारो संदेशा देना है, इसका चिन्तन 
व मनन कर रहे है। परमात्मा की कृपा हुई ओर छुहददों की 
सहायता मिली तो हम अपनी वर्ष गांठ के साथ साथ 
इस ग्रन्थ माला में उपयक्त भावों से पूरित एक एक दो दो 
दाने जोड़ते रहेंगे। ” इससे अधिक कुछ और कह कर हम 
पाठकों को वृथा बडी २ आशायें दिलाना नहीं च हते । 


आप क्या सहायता कर सकते हैं !-इस सम्बन्ध में 
आप के श्रिचाराथे हमारा साधारण वक्तब्य इस प्रकार है :-- 

(१) कुछ महाशयों ने हमें भिन्न भिन्न पुस्तकों के प्रकाशन, 
में आर्थिक सद्दायता दी है, आप भी अपनी शक्ति ' और 
भावना के अनुसार सद्यायता कर सकते हैं, इसके उपलक्ष 


( दे ) 


मे जिस संस्था को। आप कहेंगे उसे उतनी रकम तक की 
चुस्तक प्रदान की जावेगी । 

(२ ) हमारी पुस्तकें राष्ट्रीय एवं सरकारी कई संस्थाओं 
के लिये स्वीकृत हैं । अन्य संस्थाओं के अधिकारियों को 
भी चाहिये कि वे अपने यहां इन्हें जारो करके अथवा 
पारितोषिर में देकर प्रचार-कार्ये में योग दें । 

(३) साधारण पाठकों को चाहिये कि वे हमारो 
जिस पुस्तक को अवलोकन करें उसका अपने सहवासोी 
मित्रों में प्रचार करें। इस प्रकार साधारण स्थिति के व्यक्त 
भादइमें बहुत सहायक सिद्ध होंगे । 

(४ ) भिन्न २ विद्वान हमारो रचनाओं के सम्बन्ध 
मैं अपना मत प्रकाशित करें ओर उनमें आगामी संस्करणों 
के लिये संशोधत या खुधार की बातें बतलावें तथा किस 
विषय की पुस्तक की रचना में वे अपने खुबिचारों से हमारो 
सहायता कर सकते हैं, यह सूचित करे । 

(५) यदि आप पुस्तक-विक्रेता हैं तो अन्यान्य उप- 
योगी ग्रन्थें के साथ “ भारतीय गअ्रन्थमाला ? को पुस्तकों के 
भी प्रचार का प्रयत्त करे । यथो चित करीमत दिया जायगा। 

अब आप बपती परिस्थिति के अनुसार यह निश्चय 
'करल कि आप इस शुभ काय में क्या योग दे सकते हैं । 


विनीत 
भगवानदास केला 
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( ७ ) 


पाठकों की सूचतार्थ हमारी पुस्तकों का संक्षिप्त परिचय 
उन की विषय सूचि तथा उन पर आयी हुई सुख्य मुख्य 
समालोचनाओं का सारांश आगे दिया ज्ञाता है ।-- 


भारतीय शासन (तीसरा संस्करण ) इस फी 
उपयेगगिता और सर्वप्रियता का एक प्रमाण यही है कि थोड़े से 
समय में इस का तोसरा संस्करण प्रकाशित हो चुका। यह 
पुस्तक कई स्कूलों ओर राष्ट्रीय विद्यालयों में पढ़ायी जाती है । 
अन्य संस्थाओं में भी जारी होनी चाहिये। प्रत्येक नागरिक के 
लिए यह जानना अत्यन्त आवश्यक है कि उपछ्तके भक्ति-साजन 
ध्यर्श में राज्य की कल किस प्रकार चलती है। पृष्ठ संख्या 
१६८ ; मूल्य ।॥॥५] मात्र । 

विषय सूची --१-ऐत्तिदासिक उपोद्धात, २-इंगलूेड की राज्य 
(यवस्था, ३-भारतीय शासन नीति विकास, ४-भारत मंत्री और इणिहया 
क्ोंसिल, ७५-भारत सरकार, ६-मारतीय व्यवस्थापक विभाग, ७-प्रान्तिक 
प्रकार, ८-प्रान्तिक व्यवस्थापक, पषिद ९-जिले का शासन, १०-स्थानीय 
स्वराज्य, ११-परकारी आय व्यय, १२-देशी रियासते, १३-भारतीय सेना, 
१४-पुलिस और जेल, १५-कानन और न्याय, १६-शिक्षा प्रचार, 
१०-स्वास्थ रक्षा, १८-सावंजनिक काये । 

“बड़ी अच्छी पुस्तक हैं, सामयिक है, शासन से सस्यबन्ध 
रखने वाली बातों का स्थूल ज्ञान प्राप्त करने के 'लिये आइने का 
काम देने वाली है?” । --“सरस्वती” 

--वास्तव में यह पुस्तक साधारण लोगों के लिये राजनैतिक 
नेता, विद्याथयों के लिए शिक्षक, राज़नीतिज्ञों के लिए ज्ञान 
चद्ध क ओर सम्पादकों के लिये छुबषण -अड्ठीं का खंदूक है । 

-“हिन्दी” ( दक्षिण अफीक, ) 
-वर्तमान भारतीय शासन पद्धति का ज्ञान प्राप्त करने के 


( ८ ) 


लिये हिन्दी भाषा में इससे उच्चतर अन्य कोई पस्तक अपो 
तक प्रकाशित नहों हुई । -'जयाजो प्रताप! 


भारतोय विद्यार्थों विनोद ( दूसरा संस्करण); भारतीय 


विद्यर्थियॉ-भावी विद्वानों ओर देश सेवकों के लिये यह 
पुस्तक बहुत हो उपयेगी है। इसमें मुख्य मुख्य पाझ्य विषयों 
की आलोचना, उन का महत्व ओर पारस्परिक सम्बन्ध तथा 
कई विचारणीय विषयों पर उपयेगगी विचार हैं | पृष्ठ संख्या, 
परि शिष्ट के अतिरिक्त ६२, मूल्य 2) मात्र । 

विषय सूची--प्रथमखंड--हमारे पाठ्य विषय, -१भाषा, २--गणशित 
३--विज्ञान, ४-- भूगोल, ५--इतिहास, ६--सम्पत्ति शाख, ७--नीति ->तकर 
शास्त्र । दूसरा खंड--विवारणीय विपय, र--भारत वर्ष में रफष्ट्ररभापा का 
प्रश्न २-मात भाषा:से पंस, ३--हमारी सातू भाषा, ७--हमारी आदत, 
७० आत्मोन्नति, ६--आजकल के पाहुने. ७--मानवी सुख दुःख पर एक दृष्टि 
<«-जीवन यात्रा । 


पसतक नये ढंग को ओर येारोपीय उद,हरणों से विभूषित 
उत्तेज़नाकारक है | एसी ऐसो पस्तकों की आवश्यकता भो है । 
सम्मेलन-पत्रिका 
राष्ट्र भाषा में ऐसी पस्तक का प्रकाशित द्वोना राष्ट भाषा के 
सोभाग्य का सूचक है । -चांद'; अप्रेल, मई १६ १६ 
भारतोय शाष्ट निर्माण ( दुसरा स स्करण ) इस समय 
चहुं ओर राष्ट्रीय] की लहर चल रहो है। क्या भारतचष 
के भी शाप्र घबनना चाहिये ? वह राष्ठ किस प्रकार बन सकता 
कै ? खाधीनता और खालम्बनके क्या क्या उपाय हैं? भण्रतवर्ष 
के। जगत में कया मद्दान उद्ग श्य पूरा करना है, इन बातों के। 
जानने और प्रस्तत राष्ट्रीय समस्याओं के। शान्ति व गम्भी 
रता पूवंक विवेचन फरने के लिये इस पुस्तक का पठन व 


है .) 


सनन आवश्यक है ! रूमभग दो सो पृष्ट को पुस्तक का 
सूल्य ॥£) मात्र । 

विषय सूची--प्रथम खंड--विषय प्रवेश; १--राष्ट्र की उत्पत्ति, 
२-न्‍भारतीय राष्ट्र की आवश्यकता, ३--भारतवर्ष की पुक्रता । दूसरा 
खंड--हमारा समान बल; १--भारतीय जनता, २--सदाचार, ३--शिक्षा, 
स्वास्थ और आजीवका, ४--संगठन--ख्रियां, दलितोद्धार, और झुद्ध, ५-« 
भारतीय हिन्दू मुसलमान | तीसरा खंड--राष्ट्रीयवा के भावों का विकास, 
२--राष्ट्र-प्रम और सेवा, २०-२राष्ट्रीय शिक्षा, ३--रष्ट्रीय साहितय, ४०- 
राष्ट्रीय झंडा । चौथा खंड--स्वाधीनता, कांग्रेस और स्वराज्य आन्दोलन, 
२--सत्याग्रह और असहयेग । 


“इस में बहुत ही येग्यता ओर खतन्‍त्रता से विचार किया 
गया है। भाषा सरस है | “ललिता, 
“निस्संदेह भारतीय राष्ट्र निम्मार्ण की बड़ाभारी 
खामगप्री का समावेश इस छोटी पुस्तक में कर के लेखक ने 
मानों गागर में सागर सर दिया है। --मारवाडी!” 
मातृ वनन्‍्दना--श्री० ईश्वर कवि रचित इस पुस्तक में 
सात दशन हैं ओर मातृ--भूमि के प्रति अगाध भक्ति का भाव 
उत्पन्न करने वाली, पूजा पाठकी समुचित सामग्री है। प्रेमो 
भारत सन्तान, एक बार इसका आनन्ददायी पाठ तो की जिये। 
पृष्ठ सख्या ८६; मूल्य ॥) मात्र । 
शनन्‍्येत्ति तरंगिणो--श्री० ईश्वर कवि प्रणीत इस 
रचना की सात तरंगों में ८१ अन्येक्तियां हैं। गाने वालों के 
लिए गान कीं सामग्री है, पुरातन कविता प्रेमियों के लिए 
उस ढंग की रचना का समावेश है, भक्तों के लिए भक्ति का 
साधन ओर समालोचकों के लिए विवेचना का स्थरू है। 
पृष्ठ संख्या ६६ । सूल्य ।) मात्र । 


( १० ) 


भारतोय जागुति-इस पुस्तक में गत शताब्दि के 


भारतीय इतिहास के विविध अछ्लों के वणन के साथ साथ आधु- 
निक परिस्थिति के लिये विचार करने की बहुत कुछ सामग्री है । 
इसे अवलोकन कर आप अपने महान कतंव्य का पारून की जिये 
भारतीय जग्ग॒ति संसार के कल्याण का संदेश है । पृष्ठ संख्या 
दो सो से अधिक; मूल्य १) मांत्र । 

विषय सूची---१--जाग्ृति के कुछ सिद्धान्त, २--भारतीय जाग्रति 
का सामान्य विवेचन, ३-धामिक पुनरुत्थान, ४--समाज सुधार 
९३ _..0.. क़्षि कथा, ६ -- ओऔद्योगिक विवरण, ७--शिक्षा प्रचार, ८--साहित्य - 
वृद्धि, ९--राजनैतिक विकास, १०--भारतीय ध्येय । 

“इस पुस्तक में केलाजी ने विविध प्रकार की जागृति का 
सजीव चित्र खोंचा है । -+ ज्योति? 
“देश के आज पेसेही सहित्य की जरूरत है ।--'छात्र सहोदर? 
>पुस्तक युवकों के ही लिये हों, वरन नये हिन्दी लेखकों केत 
लिए भी बड़ा काम दे सकेगोी। --चित्रमय जगत! 


देशभक्त दामे।दर--यह स्व० सेठ दामादर दासतज़ो 
राठी, ब्यावर, का जीवन चरित्र है। सेठ जी केवल ३५ वष को 
आयु में देश भक्ति ओर ज्ञांति द्वित के अनेक कार्य कर गये हें। 
इसे पढ़कर आप अपने जीवन के। उच्चओर उपयेगी बनाने की 
शिक्षा ग्रहण करे । पृष्ठ संख्या १५०; प्रचाराथे सूल्य ॥) मात्र । 
विषय सूची ---१--श्री० राठी जी के पूवेज, २, कश्रो० दामेोदर बात्क 
प्रभा, ३--प्रकृति ओर दिन चर्या, ४७--जन्म स्थान से प्रम; ५-ब्यावर 
का काम, ६--जाति सुधार और शिक्षा प्रचार, ७-मारवाड में शासन 
सुधार; <-सामाजिक विचार, ९--देश द्वित, १०--श्री० राठी जी का 
सम्मान, ११--अ»री राठी वियेग, १२९-शोक सम्बाद और लोक मत- 
१३-समीक्षा ओर स्मारक | 
“इस जीवनी से देश भक्ति, द्यवसाय आदि अनेक बातों 


( ११ ) 


की शिक्षा मिलती है | पुस्तक अचवलेकनीय है |?” --सौरभ 
“- सभ्यता? 
भारतोय श्र शारत्र यह पुस्तक कई वर्षाके परिश्रम 
से तेयार की गई है, किसी स्वदेश सेबी के। इसके विषय की 
शिक्षा से विमुख न रहना चहिए्एच । सबका कतंव्य है कि इ्से 
भली भांति विचार कर भारत माता के आशिक उद्धार में 
सहायक हों । पुस्तक का मूल्य केवल २॥) रुपया है । 

विपयसूची--पहिला खंड--विपय प्रवेश; । दूसरा खंड--धनकी 
उत्पत्ति, तीसरा खंड--उपसे।ग, चौथा खंड--मुद्रा ओर बैंक, पांचवाँ खंड-- 
विनिमय ओर व्यापर, छटा खंड-- घन, का वितरण, सातवां खंड--राजस्व 8 
भारतीय चिन्‍तन--इस पुस्तक में राजनैतिक, अन्त- 
रॉष्रीय, सामाजिक, धार्मिक, विविध प्रकार के तिषयों का 


विवेचन है | मूल्य ॥।») 
विषय सूची--इसके कुछ लेख ये हे:---पस का शासन; साम्ना ज्यों 


का जीवन मरण; प्यारी मा; स्व राज्य का मूल्य; मेरे ३० मिनट/ राजनैतिक 
भूल भूलेया; तीर्थों में आरिमक पतन; म्टृत्यु का भय ओर शोक, धम युद्ध: 
जेल की बातें; राष्ट्र को वेदी पर; समाज सुधार; मीोत की तयथ्यारी; आदि 
आादि । 
भारतोय राजसूवटेक्स क्‍यों दिये जाते जाते हैं, किस 
हिसाब से दिये जाते हैं, सरकारो आय किन किन कार्यों में 
खच होती है, प्रजा के। उस में कितना अधिकार होना चाहिये, 
सरकार के अपरिमित व्यय से देश की आथिक उद्नति में केसी 
के सी बाधघायें उपस्थित द्वोती हैं, इन प्रश्नों पर विचार करके 
आशिक खाराज्य प्राप्त करना प्रत्येक देश प्रेमी का कतव्य है। 
इस के लिये भारतीय राजस्व' का विवेचन कीजिये | दो सो रहे 
अधिक पृष्ठ की पृ स्‍तक का सूल्य ।॥») मात्र । 
'विषय सूची--१-विषय प्रवेश, २--कर सम्बन्धी सिद्ध/स्त, ३-करों 
का विवेचन, ४-भारतीय राजस्व व्यवस्था, ५--केन्द्रीय ध्यय, ६--फेन्द्रीय 


( १५ ) 


आय, ७-प्रान्तीव व्यय, ८-प्राप्तीय आय, ९-सावेजनिक ऋण, 
१4०--सथा नीय राजत्व, ११--आधथिक स्व॒दाज्य । 


जम नी के विधाता-इस पुस्तक में जर्मनी के उन 

प्रसिद्ध प्रसिद्ध २७ पुरुषों की जीवनियों का संग्रह है जिन्‍्हों ने 
जम॑न साप्नाज्य का, अपने उद्योग से पुनरुत्थान किया है । अन्त- 
राष्ट्रीय राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले भारतोय पाठकों के 
यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिये । पृ"'्ठ संख्या ६२ मूल्य ।) मात्र 

भारतोय प्रार्थो-.आकार में छोटी परन्तु भाव में बड़ी 
यह रचना आत्म खुधार काय्ये में य प्रेष्ठ फलप्रद हो गी। मात्र ।£) 

यमुना लह री--यमुना के तट पर एक बार इसे पद ६८ 
देखिये, आपके आनन्द ओर शानिति कितने गुणा अधिक दो 
जाती है । इसके बदले में यघुता लहरी की न्ये.छावर दो आने 
'कौन बड़ी बात है ? एक दज्ञत का सूढय १।) 

हिन्दी का संदेश--खु प्रसिद्ध स्त्रीमी सत्य देव जी द्वारा 
लिखित इस प्रभावशाली हिन्दा के संदेश के हिन्द के कैने कोने 
में पहुंचाइये, मूल्य केवछ एक आना प्रति, या ॥») दर्जन । 

कषक-दुशो-नाटक--यह नाटक, कृषक-प्रधान भारतीय 
समा+ को दुद्शा कासजीव नाटक है। आओ, सब मिल इसका 
विदयार कर | मूल्य ॥£) है । 

नोतिदर्शन--साहित्य सेवी, देश भक्त श्री० राधामेाइन 
गोकुल जी ने यद पुस्तक बहुत ग्रन्थों को छान बीन कर के बड़े 
परिश्रम से लिखी है | इस का प्रचार होने की बड़ी आवश्य- 
कता है। बड़ी साइज़ के २१७ पृष्ठ की पुस्तक का मृ्‌० केवल ।॥) 

इसकी राष्ट्रीय तथा भक्ति पूण गुजर तथ पय दृदय में नव 
जीवन का खंचार करतो हैं, सभा सेखसायटियों के अधिवतरेशनों 
में इन का बड़ा मान हुआ है। प्र चाराथ मूल्य केवल &| 


